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 भरो  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 किन-किन  देशों  में  इन  जूतों
 की

 बिक्री  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हें
 ?

 fat  कानूनगो
 :

 हमने  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  में  कोशिश  की  है  ।  हम  दक्षिण  पूर्वी  एशियाई

 पश्चिम  एशियाई  देशों  तथा  अफ्रीका  में  कोशिश  कर  रहे  हे  ।

 pat  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 कितने  जूते  अब  भी  फालतू  हैं

 ?

 rene orn
 भरी  कानूनगो  :

 te  लाख  ard  के  होंगे  ।

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 श्री  पदस
 देव  :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस
 समय  विदेशों से  जूते  इम्पोर्ट भी  किये  जाते

 है  या
 उस

 पर  कतई  बैन  लगा

 श्री  का  नौ  :  इम्पोर्ट नहीं  होता  है  ।

 fa  हेम  बरुआ
 :

 सोवियत  रूस  को  इन  फालतू  जूतों  को  खरीदने के  हेतु  समझाने  के  लिये  क्या

 2  ay
 प्रयत्न  किये  जा  रहे हे  ?  यदि  क्या  वे  wana  यदि  ऐसा  मामला  इन  जतों को

 खरीदने
 के  लिये  उन्हें  समझाने  के  लिये  सरकार  की  इस  फलता  के  क्या  कारण  हैं  ?

 भरो  कानूनगो
 :

 सोवियत  रूस  जिस  प्रकार  के  जूते  चाहता  वैसे  जूते  नहीं  हैं  ।

 इंजीनियरी  के  सामान  का  निर्यात

 +

 sa
 स०  do  साबित

 1१४२४  *
 श्री  सुबोध  हंसना

 क्या  वारशिजज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  मासों  में  की  गई  विशेष  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  बर्मा  को

 नियरी  के  सामान  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  वर्तमान  स्थिति  कया

 किन  अरन्य  देशों  को  इस  इंजीनियरी  के  सामान  का  निर्यात  होता  है  ;

 क्या  वस्तुप्नों की  कोटि  )  के  बारे  में  कोई  शिकायत  मिली  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 श्रीमान

 ।

 अगस्त  RaYE  से  बर्मा  के  लिये  निर्यात  में  कुछ  वुद्धि  हुई  है  ।

 gaye  में  लगभग  €८  देशों को  निर्यात  किया  जाता  था  किन्तु  दक्षिण  पूर्वी

 पश्चिमी  एशिया  तथा  ata  के  देशों  के  लिये  ही  ।

 वाणिज्यिक  सूचना  तथा  आंकड़ों  के  महानिदेशक  को  कुछ  नीय  तीनों  की

 चीजों  के  खिलाफ  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  कुछ  निबटा  दी  गई  हैं  श्र  कुछ  की  जांच  की  जा

 रही है  ।

 श्री स०
 चं०  सामन्त

 :  बर्मा के  साथ  eS:
 चक्र

 समझौते  के  दिष्टाचार  में  कौन-कौन  सी

 चीजों  की  इस  समय  बहुत  मांग  है  ?

 fat  कानों  में  यह  नहीं  कह  सकता  |  किन्तु  प्रश्न  इंजी  निर्धारण  के  सामान  के  बारे  में  है  ।

 वें  दिखा दी  गई  है  ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त  यह  समझौता  कब  तक  रहेगा
 ?

 क्या  इसकी  तारीख  बढ़ाये  जाने  की  कोई

 गुंजाइश  होगी
 ?

 ee ee  ae  IE  TNT  Ma  ES  Orr

 faa  wast  से
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 गयी  array
 :

 यह  समझौता तब  तक  जारी  रहेगा जब  तक  कोई
 देश

 इसको  खत्म  नहीं  करना

 चाहता  |

 श्री राम  कृष्ण  गुप्त  :
 यह  बताया  गया  था  कि  इन  चीजों  के  कुछ  निर्मितियों  के  खिलाफ

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हे  ।  इन  निर्माताओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 1.0  कानूनगो
 :

 एसे  मामले  बहुत  कम  हैं
 ।

 झगड़ा  चीजों  की  अच्छाई  के  बारे  में  नहीं  था  अपितु

 व्यापार  की  शर्तों  के  बारे  में  था  ।  ६  करोड़  रुपये  से  अधिक  केਂ  कुल  व्यापार  में  से  पांच  या  से  aap

 शिकायतें  नहीं  थीं
 ।  इनमें से  ३  या ४  निबटा  दी  गई  हें  श्र  की  जांच  की  जा  रही  हैं  ।

 टेलीफोन  के
 तार

 तथा  को-एविल  केबल

 |  श्री  रा०
 च०

 माझी
 :

 1१४२५. ५
 श्री  सुबोध  हुं सदा  :

 [att
 स०  रन  सामन्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  आजकल देश  में  को-एक्सियन  केबल
 प्रौर

 टेलीफोन  के  तार  बनाने  के  लिये  मुख्य

 कच्चे  पदार्थ  उपलब्ध

 यदि  तो
 सरकार  इनकी  पूति  स्वदेशीय  से  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही कर

 रही
 है  ?

 उद्योग  मंत्री  (att  मदुराई  :  आर  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है  ।

 fi

 टेलीफोन
 के

 तार  तथा  को-एकव्सियल  केबल  बनाने  में  इस्तैमाल  किये  जाने  वाले  मुख्य  कच्चे

 सामान  का  विवरण०नीचे दिया जाता हैं दिया  जाता  है
 :--

 टेलीफोन के  तार  १,  तांबे  का  तार

 २.  ग्रन्त रयन  कागज  तथा  कागज  की  डोरियां

 WY.  स्टोल  eg

 x.  दि  ज

 ६.  हेसियन

 ७.  इमारती  श्र

 ८.  कलई

 मूल  a  में

 1Co-oxial  Cable.
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 को-एक्सियन  केबल  १.  cara  सिल्वर  फ्री  सेण्टर  कान्डक्टर

 ताब  का  तार  तथा  टप

 पाली  चीन  वाटर

 अन्तरयन  कागज  तथा  कागज  की  डोरियां

 एण्टीग्राक्सीडेन्ट तथा  मास्टर  बैच

 एण्टीमोनियल  जस्ता

 स्टील  टैप

 हैसियन

 १०  इमारती  are

 ११.  कलई

 उपरोक्त  वस्तुप्नों  में  से  recta rae  इमारती लकड़ी  तथा

 देश
 में  ही  प्राप्त  हो  जाता  ह  ।  स्टील  टैप  के  सम्बन्ध  में  मांग  को  केवल  १५  प्रतिशत  मात्रा  देश  में  प्राप्त

 होती  है  ।
 परब  तक  तांबे  के  तार  तथा  शभ्रन्तरयन  कागज  शौर  कागज  को  डोरियों  का  देश  में  कोई  सप्लाई

 करने  वाला  नहीं  है  ।  प्रन्तरयन  कागज  तथा  कागज  को  डोरियों  के  लिये  कई  देशो  निर्मितियों  से  कहा

 गया  था  किन्तु
 जो

 नमूने  प्राप्त  हुये  हैं  वे  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।  पालो चीन वाशरों  तथा  प्रयास  को  भो  देश

 में  ही  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  र  हे  हैं  ।  अन्य  कच्चे  माल  के  बारे  में  pelt  तक  किसी  भी  देवी

 साधन  का  पता  नहों  लगाया  गया  हूँ  ।

 fat  रा०  च०  माझी
 :  को-एक्सियन  केवल  का  निर्माण  कार्य  कब  पुरा  होगा  दौर  कब  से

 दन  काय  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ?

 सुभाष  शाह  :  हम  इस  as  जन  में  उत्पादन  प्रारम्भ  करना  चाहते  हैं  ।

 1  चलो  रा०  च०  माझी  :  प्रति  वर्ष  कितना  को-एक्सियन  तार  बनाया  जायेंगी
 ?

 ली  सुभाष  मशीनरी  का  परीक्षण  होने  पर  यह  पता  चल  जायेगा  ।  किन्तु  प्रति  वर्ष

 लगभग  ३००  मील  लम्बा  केबल  बनाया  जायेगा  ।

 tat  स०  च०  सामन्त  स्टील  टैप  के  बारे  में  देश  में  १४  प्रतिशत ही  उपलब्ध  है
 ।

 क्या  निर्मा

 ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  की  मांग
 को

 है
 ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  जो  यहां  पर  प्रश्न  धातु  के  रूप  में  ठीक  प्रकार  से  कच्चे  माल  के  प्राप्त

 करने का  है  |  स्क्रिप्ट  तैयार  करने  के  लिये  धातु  प्राप्त  करना  ठीक  नहों  होगा ।  गत  तार  बनाने

 के  लिये  ग्रावश्य  क  feet  मंगाये जा  रहे  हैं  ।

 कलकत्ता  A

 ी कमं चारो

 राज्य  बीमा  निगम  का  अस्पताल

 +

 if
 शमी  तंगामणि

 preves.  श्री  स०  मो०  बनर्जी

 |  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 Lait
 त०  qo  विपुल राव  :

 का  धम  कौर  रोजगार  मंत्री  २७  2evE  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  RSE  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  कलकत्ता  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के
 भ्र स्प ताल

 के

 निर्माण में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्रम  ake  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ao
 ato  २४  परगनों

 में  भ्नस्पताल  के  लिये  एक  प्लाट  चुना  गया  है  ।  उसकी  योजना  तैयार  की  जा  रही  हैं  तथा  यह  भी  देखा  जा

 रहा  है  कि  कितना  व्यय  होगा  |  अरन्य  भ्र स्प तालों  के  लिये  प्लाट  लेने  का  काम  भी  किया  गया  हैं  ।

 थ्री  तंगा मणि
 :

 पिछली  बार  हमें  बताया  गया  था  कि  सागर  दत्त  अ्रस्पताल  के  लिये  २४  परगनों

 का  क्षेत्र  नियत  कर  दिया  गया  है  प्लाट  चुन  लिया  गया  है  ।  कया  प्लाट  प्राप्त  कर  लिया  गया  हैं
 ?

 ल०  ato  मिश्र  :
 प्लाट  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ।  हम  सागर  दत्त  अस्पताल  में  सौ  स्थानों

 की  व्यवस्था  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 fat  त०  ब०  बीट्स  राव  :
 इस  अस्पताल  में  कितने  रोगियों  के  लिये  व्यवस्था  की  जायेगी  ।

 fat ल०
 ato  मिश्र  :

 कलकत्ता  में
 ८

 से  १०  तक  अस्पताल  होंगे
 ।

 सागर  दत्त  अस्पताल में

 १००  रोगियों  के  लिये  व्यवस्था  की  जायगी

 pot  तंगामणि
 :

 इस  अस्पताल  के  बनने  तथा  बिस्तरों  की  व्यवस्था  करने  में  कितना  समय

 लगेगा

 fat ल०
 ato  मिश्र  :

 राज्य  सरकार  निर्माण  करायेगी
 |

 कोई  ठीक  समय  देना  कठिन  होगा  ।

 fat  तंगा मणि
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि

 ward  राज्य  बीमा  निगम  ने  दो  वर्ष  पहले  ही

 अस्पताल  स्थापित  करने  के  बारे  में  निश्चय  कर  लिया  था
 ?

 यदि
 तो

 इतनी  देर  क्यों  हुई  है
 ?

 fat  ल०
 ato  मिश्र

 :
 हम  कई  स्थानों में  कई  खोलना  चाहते  देरी  हुई  है

 क्योंकि  भूमि  प्राप्त  नहीं  हुई  है  प्र  निर्माण  सामग्री  भी  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 किन्तु  अब  हमने  एक

 क्रम  बनाया  है  प्रौढ़  हमें  है  कि  दूसरी  योजना  काल  में  बहुत  से  भ्र स्प ताल  खुल  जायेंगे  ।

 त०
 ब०

 विशाल  राव
 :

 हमें  बताया  गया  था  कि  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  द्वारा  कुछ

 संव  मानिक  आपत्तियां  उठाई  गई  थीं
 ।

 क्या  उनकी  जांच  कर
 ली

 गई  है  तथा  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ?

 श्री ल० ल०
 ato  मिश्र  :

 उसे  ठीक  कर  दिया  गया  है
 ।

 for  अरविद  घोषाल
 :

 यह  देखते  हुये  कि  हावड़ा  जिले  में  एक  लाख  कर्मचारी काम  में  लगे

 हुये  क्या  हावड़ा  में  कोई  भ्र स्प ताल  खोला  जायेगा
 ?

 यह  अस्पताल  केवल  २४  परगनों के  जिले  में ह

 श्री  ल०
 बना  मिश्र

 :
 परिचय  बंगाल  में  कई  प्रस्ताव  खोले  जायेंगे  ।  जहां  तक  हावड़ा का

 सम्बन्ध  मुझे  इस  समय  जानकारी  नहीं  मिली  है  ।  किन्तु  मेरे  विचार  में  वहां  भी  खोला
 लायेगा ।

 श्री  राम
 कृष्ण  गुप्त  क्या  देश  के  अन्य  भागों  में

 भी
 ऐसे  अस्पताल  खोलने  का  कोई  विचार

 fat ल०
 ना०  मिशन  :

 अवश्य  होगा
 ।

 किन्तु  में  उसका  ठीक  ठीक  ब्यौरा  नहीं  दे  सकता

 सुशीला  नायर
 :

 यह  सच  है  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  की  कौर  से  प्रशासनिक

 कठिनाइयों  के  कारण  ही  अस्पतालों  के  निर्माण  में  देरी हुई  यदि  कोई  ऐसा  प्रस्ताव

 हू  जीवन  बीमा  निगम  की  तरह  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  भी  सीधे  निर्माण  कराये  ?

 Pas  अंग्रेजी में
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 कि  . ¢ थी | भो  ल०  ato  मिशन  राज्यों  के  श्रम  मन्त्रियों  को  पिछड़ो ंबैठक  में  इस  प्रश्न  पर  चल  19e

 निर्माण  में  गति  लाने  के  लिपे  कुड  तरीके  निकाले
 गय

 हैं  ।  जहां  तक  निगम  द्वारा  निर्माण  कराने  का

 सम्बन्ध  यह  प्रभी  तक  तय  नहीं  ट्य्ा ह  |

 fet  तंगामणि :  यह प्रश्न  सागर  दत्त  अ्रस्पताल  के  बारे में हूं  ।  माननी य्  सभा  सचिव  ने  बताया

 ह शि  tara  de b Wed  तथ  ार पव प्रस्पतार  जत  तागे  ।  क्या  २४  परगनों  में  यह  अ्रस्पताल भी  द्वितीय

 योजना  गल  के  दौरान  बन  जायेंगी
 ?

 श्र  लठ  ato  मिश्र :
 मैं  नहों  कड़  सकता  |  किन्तु  जेसा  में  ने  बहुत  ने

 श्ररंपताल
 द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  काल  में  बन  जायें  |  जहां  तक  सागर  दत्त  ग्र स्प ताल  का  सम्बन्ध  भूमि  प्राप्त

 कर  लो  गई  है  ale  अन्य  प्रारम्भिक  कार्यवाही  कर  लो  गई  हूं  ।  निर्माण  कार्य  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  किया

 जायगा |

 क्रो  स०  सो ०  बनर्जी  :  क्योंकि  इस  अस्पताल  के  बनने  में  कुड  कौर  समय  लगने  की  सम्भावना

 कलकता  के  वर्तमान  अस्पतालों  में  तथा  जहां-जहां  अस्पताल  उन  स्थानों  में  कितने  रोगियों  के

 के  लिये  स्यान  सुरक्षित  रखा  गया  हूं
 ?

 थ्रो  ल०  ना०  मिश्र  :  यह  ठोक  हं  कि  ग्र स्प तालों  के  बन  जाने  तक  हमने  कलकता के  वर्तमान

 असैनिक  ग्रत्पतालों  में  स्थान  सुरक्षित  रखे  है  ।  नये  क्षेत्रों  के  लिये  हमारा  विचार
 सर

 ०  जी०  कार

 मेडिकल  कालेज  में  १००  मेयो  कलकत्ता  में  ५०  स्थान  कौर  कलक  ता  नेशनल  मेडिकल

 संस्था में
 १००  स्थान  सुरक्षित  रखने  का  विचार हूँ

 ।

 दिल्ली  क  सितारों  में  शो

 1*१४२७  श्री  ६...” हू ०  मठ  तारिक  :  क्या  सूचना प्रसारण  मंत्री  az  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  दिल्ली  के  मुख्य  आयुक्त  ने  यह  आदेश  निकाला  है  कि  १८  वर्ष  से  कम  राय केबच्चे बच्चे

 शनिवार  तथा  रविवार  के  अतिरिक्त  अन्य  किसी  भी  दिन  सिनेमाघरों  के  शोਂ  नहीं  देख

 सकते

 यदि  तो  क्या  माता-पिताओं  ने  अपनी  अ्रसुविधा  के  कारण  उपरोक्त  रादेश  का

 विरोध  किया  ग्रोवर

 यदि  इस  मामले  में  कोई  काय  वाही  की  जा  रही  तो  कया ?

 सूचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  के  सभा-प्रचीन  (at IT0  चे  जोशी  )  श्रीमान  ।

 कुछ  इधर  उधर  की  शिकायत  हुई  हे  ।

 शिक्षा  लोक  संबंधी  समिति  तथा  संबंधित  हितों  से  प्राप्त  श्रम्यावेदनों

 के
 विचारों  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  करने  के  बाद  ही  दिल्ली  प्रशासन  ने  यह  आदेश  निकाले

 fat  न  मु०  बच्चों  को  केवल  मैटिनी  शो  में  जाने  से  ही  रोका  गया  है  किन्तु  वे

 ९.  ३०  वालें  दो  में  जा  सकते  हूं जो  मां  बाप  तथा  बच्चों  को  अधिक  कस्टदायक है  ।  यदि  बाप

 १८
 से  कम  की  आयु  वाले  बच्चों  को  रोकना  ea  श्राप  उन्हें  सभी  शो  में  जाने  से

 रोकने

 mn
 -

 मूले
 संगे

 भगा  |  |
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 सूचना  र
 प्रसारण  मंत्री  केसकर  :

 मेँ  दिल्ली  प्रयास  की  कौर  प्रत्येक  बात
 का

 उत्तर नहीं  दे  सकता  ।  जो  कुछ
 म

 समझता  हूं  यह  वैसा  ही  है  ।  दिल्ली  प्रशासन
 का  आदेश  केवल

 यह  देखना  है  कि  स्कूल  के  घंटों  में  बच्चे  सिनेमा  दो  देखने  की  ae  आकर्षित  न  हों  ।  जब  गत  ay

 से  पहले  एक  बार  एक  आदेश  जारी  किया  गया  था  तो  ऐसे  अ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुये  कि  उस  आदेश  से

 बड़ी  सुविधा  हो  रही  है  कौर  प्रशासन  ने  उन  श्रम्यावेदनों  पर  पूरी  तरह  से  विचार  किया
 ।  कौर

 बाद  में  उन्होंने  उसमें  रूप  भेद  कर  जेसा
 कि

 वह  कल  है
 |

 fat wo  सर  तारिक
 :

 यह  बताया  गया  था  कि  ऐसा  इसलिये  किया  गया  क्योंकि  बच्चों

 को  स्कूल  के  समय  सिनेमा  जाने  से  रोकने  का  इरादा  था  ।  किन्तु  दिल्ली  में  प्रतिकाश  स्कूल  १.  ३०

 बजे  बन्द  हो  जाते  हैं  ।  यह  भी  बताया  गया  था  कि  यह  इसलिए  किया  गया  क्योंकि  कुछ  विद्यार्थी

 स्कूल नहीं  जाते  थे  ।  स्कूल  जाने  वाले  अ्रधिकांश  बच्चे  स्कूल  के  बाद  सिनेमा  जाना  चाहते  हे

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  क्यों  करते  प्रशन  क्या  है
 ?

 fat  to  स०  तारिक
 :  माननीय  मंत्री  ने  कहा था  कि  मैटिनी  शो  हमेशा  स्कूल  के  समय

 होते  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  सही  नहीं  है
 ।

 कुछ  स्कूल  १:३०  बजे  बंद  हो  जाते हें

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  माता  पिताओं  से  उसके  विरोध  में  ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त  हुये  हें  जिसमें  उन्होंने

 मांग  की  है  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 केसकर :  जहां  तक  वास्तविक स्थिति  का  संबंध  बात  यह  है  कि  प्रातःकाल के  शो

 भी  बच्चों  के  लिये  बंद  कर  दिये  गये  हें  ।  केवल  शाम  को  तथा  उसके  बाद  वे  जा  सकते  हैं ।

 सरदार  झ०  fag  सहगल
 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  स्कूलों  से  विद्यार्थियों  की  बहुत  बड़ी  संख्या

 में  गैर  हाजिर  होने  के  कारण  चीफ  कमिश्नर  महोदय  को  यह  श्रादेश  निकालने  पर  विवश  होना

 पड़ा

 डा०  रेतकर  :  जी  यह  ठीक है  ।

 fat  पहाड़िया  :  क्या  १८  वर्ष  से  कम  केਂ  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  पर  ही  प्रतिबन्ध  है  या  १८

 वर्ष  से  कम  के  सभी  लड़कों  प्रौर  लड़कियों  पर  भी  प्रतिबन्ध  है  ।

 फ्रे़ज़र  :  १८  वर्ष  से  कम  के  सभी  बच्चों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  यह  विचार

 करके
 कि  १८  वर्ष  से  कम  के  अधिकांश  बच्चे  स्कूल  अथवा  कालेज  में  पढ़ने  वाले  होते  हैं

 डा०  सुशीला  नायर  :  seit  शनिवार
 व

 रविवार  को  छोड़कर  छुट्टियों  में  भी  बच्चों
 को  ३  ३०

 के  दो  में  नहीं  जाने  दिया  जाता  क्या  माननीय  मंत्री  इस  बात  की  कौर  ध्यान  देंगे  कि

 शनिवार
 व

 रविवार  के  अलावा  छुट्टियों
 के

 दिनों  भी  बच्चों  को  मैटिनी  शो  देखने  की  अनुमति  मिल

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 कपड़ा  मिलों  का  नवीकरण

 1*२१४२८.  at  रामेदवर  टांटिया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  कपड़ा  मिलों  के  नवीकरण  में  विलम्ब  हो  गया  है  क्यों  कि

 मास  में  महीनों  का  कोई  लाइसेन्स  नहीं  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :  (#)  श्रीमान  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रामेशवर  टाटिया
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  अर्से  राइजिंग  मशीनरी  शादी  जो  कि  देश  में  बनने

 बाली  कपड़ा  मिलों  की  मांग  के  मुताबिक  नहीं  बनाई  जाती  है  ?  यदि  तो  इस  मशीनरी

 को  बाहर  से  मंगाने  के  लिये  सरकार  की  क्या  नीति  होगी  ?

 fat  कानूनों  सच  बात  यहँ  है  कि  हमने  सीमायें  बना  ली  हें  जिनके  genic  आयात  की

 अनुमति दी  जायेगी  ;  गत  दो  वर्षों  से  उसके  मुताबिक  माल  नहीं  मंगाया  गया  है  |

 श्री  स०  मो०  बीजों  :  हम  विदेशों  से  कितनी  मशीनरी  मंगवा  रहे  हूँ  तथा  कपड़ा  मशीनरी

 के  निर्माण  में  आत्म-निरंतरता  करने  की  हमारी  योजना  किस  अवस्था  में  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :

 सभा  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  वर्ष  PELE’

 में  हमने  कपड़ा  तैयार  करने  की  काफी  मशीनें  बनाईं  |  लगभग  १२  करोड़  रुपये  की  मशीनें  बनाई

 गई  ।  देश  की  मांग  ३०  करोड़  रुपये  की  मशीनरी  की  है  ।  श्रत : एक कार्यकारी एक  कार्यकारी  दल

 नियुक्त  कर  दिया  गया  है  कौर  हमें  ara  है  कि  अगले  तीन  वर्षों  में  प्रति  वह  २०  करोड़  रुपये  की

 मशीनरी  का  उत्पादन  होने  लगेगा  |

 श्री  स०.मो०  बुर्जों
 :

 किस  प्रकार  की  मशीनें  मंगाई  जा  रही  हैंगर  हम  उन्हें  देश  में  कब

 तक  बना  पायेंग े?

 fat  सुभाष  शाह
 :

 में  उनके  नाम  बताऊं  तो  माननीय  सदस्य  कुछ  भी  नहीं  समझ

 पायेंगे  ।  वे  मशीनें  कंघा  कपड़ा  तैयार  मसें राइज  रंग  धोने

 शादी की  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय :  सभा  को  इन  बातों  में  दिलचस्पी  नहीं  है
 ।

 रेणुका  राय
 :  पिछले  प्रश्नकर्ता  यह  प्रिया  चाहते  थे  कि  क्या  मद् लीन री  के  महत्वपूर्ण

 qe  कभी  तक  देश  में  बनाये  जा  रहे  हैं  नहीं
 ।

 श्री  सुभाष  शाह
 :

 मिलों  में  सभी  waite  श्रावश्यक  हें  क्योंकि  उनकी  एक  मिली  जुली

 प्रक्रिया  सभी  महत्वपूर्ण  मशीनें  बनाई  जा  रही  हैं  ।  मशीनरी  के  पुर्जों  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 उठता  |  वर्तमान  नीति  कम  से  कम  समय  में  देश  में  सब  प्रकार  की  मशीनरी  बनाने  की  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 त०  ब०
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था

 २०  करोड़ रुपये  तक  कपड़ा  मशीनरी

 बनाई  जाने  लगेगी  ?  क्या  ऐसा  वर्तमान  कारखानों  का  विस्तार  करके  किया  जायेंगी  अथवा  नये

 कारखानों को  लाइसेंस  दे  कर  ?

 श्री  मनु भाई  दोनों  साधनों के  द्वारा  |

 पर्वतीय  क्षेत्रों  फे  लिये  परामर्शदात्री  समिति

 न्

 श्री  भक्त  हृदय

 reed  श्री  पांडेय

 क्या  योजना  मंत्री  १२  a:  के  तारांकित  संख्या  १  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  परामर्शदात्री  समितियां  नियुक्त  करने

 का  जो  सुझाव  योजना  आयोग  ने  पंजाब
 व

 उत्तर  प्रदेश  की
 राज्य  सरकारों को  दिया  उस  केਂ

 बारे  में  उन  की  प्रतिक्रिया कया  है  ?

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  नामी  )  :  राज्य  सरकारों

 ने  योजना  कमीशन  का  सुझाव  मान  लिया  है
 ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  यह  सुझाव  केवल  मान  ही  लिया  गया  है  या

 घस  पर  भ्रमण  भी  किया  जा  रहा  है  कौर  ऐसी  समितियां  बन  भी  चूकी हैं  ?

 श्री
 ल०

 ना०  मिश्र  :
 वहां  से  तार  द्वारा  सूचना  श्राई  है

 ।
 हाल  ही  में  इन  लोगों  ने  सुझाव

 माना  है  कौर  उसको  कोई  बहुत  ज्यादा  दिन  नहीं  हुए  हें  ।  जनवरी  में  उन्होंने  लिखा  था  जिसको  कि

 उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कौर  उस  सुझाव  को  कार्यान्वित  करना  चाहते  हैं  ।

 ait  भक्त  दर्शन :  चीन  से  मिले  हुए  जो  हमारे  सीमावर्ती  इलाके  हैं  वहां  नये  जिलों  का  निर्माण

 किया  गया  है  जैसे  उत्तर  प्रदेश  में  तीन  नये  जिले  बनाये  गये  हैं  वैसे  ही  पंजाब  में  भी  लाहौल  कौर  स्थिति

 के  नये  जिले  बनाये  गये  हैं

 ~  ~  ब

 तो  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  नई  परिस्थिति  के  कारण  इन

 दात्री  समितियों  के  संगठन  में  कोई  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  या  उन्हें  विशेष  अधिकार  दिये  जा  रह

 स०  ato
 यह  ऐश वाइज री  कमेटी  की  तरह  बनेगी  जिसके  कि  सदस्य  संसद्  विधान

 सभाश्रों  पौर  वहां  के  जो  सार्वजनिक  कार्यकर्त्ता  होंगे  उनमें  से  बनेंगे  कौर  उन  का  यह  काम  होगा  कि  उस

 इलाके  की  योजना  को  बनायें  कौर  उसके  कार्य  में  सरकार  की  मदद  करें

 श्री  rat  :
 योजना  आयोग  द्वारा  बम्बई  राज्य  को  इस  संबंध  में  कोई  सुझाव  दिया

 यदि  तो  उस  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्री  ने०  ना०  मिश्र
 :

 श्रीमान  ।  हमने  केवल  पंजाब  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसा  कियाः

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों

 ने  क्या  कोई  सूचना  दी  है  कि  कब  तक  यहं  समितियां  अपना  काम  चालू  कर  देंगी  ?

 मूल

 on
 1  में
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 श्री  ल०  ato  fat  :  जी  ऐसी  सूचना  नहीं  दी  है  लेकिन  उन्होंने  योजना  कमिशन  का
 जा

 सुझाव  था  उस  को  माना  है  वह  उस  लाइन  पर  कमेटी  बना  रहे  |

 न  fe 8
 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 :
 क्या  इन  दो  राज्यों  प्राय  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  ऐसी

 परामर्शदात्री

 समितियां  नियुक्त  करने  का  कोई  सुझाव  है
 !

 fait  ल०  ato  मिश्र  :
 नहीं  श्रीमान्

 ।
 जहां  तक  न्य  क्षेत्रों  का  संबंध  कोई  समिति  नियुक्त

 नहीं  की  जायेंगी ।

 श्री  पदम  देव
 :

 क्या  यह  जो  तूतिया  पंचवर्षीय  योजना
 बन

 रही  है  कौर  बहुत  सारे  विभागों  के

 सम्बन्ध  में  बन  भी  चुकी  है  तो  क्या  वह  कंसल्टेटिव  कमेटी  इसके  सम्बन्ध  में  भी  कोई  कार्य  शुरू  करेगी
 ?

 श्री  ल०  ना०  जी  उम्मीद  तो  की  जाती  है  कि  उन  के  हलके  के  बारे  में  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  क्या  काम  होना  चाहिए  उसके  बारे  में  वे  राय  दे  सकेंगे  ?

 सेठ  गोविन्द  दास  :  इस  योजना  के  अनुसार  जिन  जिन  क्षेत्रों  पर  विचार  किया  जायेगा  उन  में

 उत्तराखंड  के  गंगोत्तरी  भ्र ौर  यमुनोत्तरी  के  ती थें स्थल  भी  at
 ?

 श्री  ल०  Ato  मिश्र  :  यह  हम  नहीं  कह  सकते  हैं  लेकिन  इतना  कह  सकते  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश

 के  जो  जिले  हैं  जैसे  नैनीताल  कौर  देहरादून  कौर  पंजाब  के  हैं  कांगड़ा

 दिमला  डिस्ट्रिक्ट  इन क्लू डिंग  कंडाघाट  सबडिवीजन  ब्लोक  रौफ  गुरुदासपुर  डिस्ट्रिकट  इन क्लू डिंग

 डलहौजी  तो  इन  सब  को  हम  पहाड़ी  इलाका  मानते  हैं  ।

 fat हेम  बरुआ  :  क्या  योजना  आयोग  ने  दूरवर्ती  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  गहन  विकास  के  प्रशन

 की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  की  गयी  डा०  वेरियर  समिति  की  रिपोर्ट  पर  भी  विचार  किया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 वी  ल०  ato
 मिश्र

 :
 wet  पंजाब  शर  उत्तर  प्रदेश  के  पवंतीय  क्षेत्रों  के  बारे  में

 है  प्रौढ़

 मैंने  कहा  है  कि  इन  दो  राज्यों  के  पैंतीस  क्षेत्रों  के  लिए  ही  समिति  स्थापित  की  जायेगी
 ।

 fat  हेम  बरुआ  :  जी  नहीं  ।  सम्पूर्ण  देश  में  श्रादिमजाति  क्षेत्रों के  विकास  के  लिए

 भ्र ग्रिम  परियोजनाओं  की  परीक्षा  करने  तथा  मार्गो पाय  सुझाने  के  लिए  यह  समिति  स्थापित  की

 गई  थी  ।

 शी ल० ल०  ato  मिश्र
 :  यह  बात  तो  मैंने  आप  से  ही  जानी  है  ।..

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  पंजाब  की  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया  गया

 है  कि  इन  परामशंदात्री  समितियों  में  उन  इलाकों  के  संसद  सदस्यों  को  wary  रखा  जाये  ताकि

 उनकी  राय  से  लाभ  उठाया  जा  सके
 ?

 श्री  ल०  ato  यह  बात  तो  है  ही  ।  उनमें  संसद  सदस्य  रहेंगे  ग्रौर स्थानीव  एम ०

 एल० ए०  रहेंगे  ।

 श्र  पद्म देव
 :  मंत्री जी  ने  यहां  केवल  कांगड़ा  उत्तर  प्रदेश का  जिक्र  किया है  ।  क्या

 हिमाचल  के  अन्दर  इस  किस्म  की  कंसल्ट  fea
 a

 cet  वो  मी  गोद

 ह

 की

 रहेगी  ?

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 श्री  ल०  तो ०  मिश्र
 :

 यह  समस्या  है  पंजाब  कौर  उत्तर  प्रदेश  की  ।  हिमाचल  तो  पंजाब

 का  हिस्सा  mat  तक  नहीं  है  ।

 श्री पदम  देव  :  यह  प्रश्न  नहीं  किया  गया  कि  हिमाचल पंजाब  का  हिस्सा है  या  नहीं  ।

 में  ने  यह  निवेदन किया  था  कि  हिमाचल के  ara  भी  क्या  इस  किस्म  की  कंसल्टेटिव  कमेटी

 बनेगी  जो  कि  पर्वतीय  क्षेत्रों  का  ही  सबसे  अधिक  ज्ञान  रखे  ?

 को  ato  मिश्र  :  वह  छोटा  सूबा  है  कौर  वह  तो  सारा  क्षेत्र  ही  है  ।  वहां पर

 इस  लाइन  पर  कमेटी  बनेगी  या  नहीं  यह  मैं  नहीं  बतला  सकता  |

 भारत-विन  सीसा  विवाद

 प  *9Y30,  श्री  दिनेश  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत-चीन

 विवाद  सम्बन्धी  जानकारी  देश  के  जनसाधारण  को  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  श्र  बन्ध  संख्या  ८५]

 श्री  fara  सिंह
 :

 विवरण  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्रालय  ने  विभिन्न  भाषणों  तथा

 प्रकाशनों  को  विभिन्न  भाषाओं  में  अनुवाद  कराने  का  कुछ  प्रयत्न  किया  है  ।  क्या  उसने  कोई  पुस्तक

 तथा  पैम्फलेट  तयार  किया  है  जिसमें  सरल  भाषा  में  स्थिति  बताई  गई  हो  जिसे  सम्पूर्ण  देश  में

 समझा जा  सके  ?

 para  लक्ष्मी  मेनन
 :

 विवरण  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  मंत्रालय  द्वारा  एक  छोटा

 सा  पैम्फलेट  तैयार  किया  गया  था  ।  इसका  भी  कई  भाषाओं  में  ग्रनुवाद  किया  जा  चुका  है  ।

 fat  दिनेश  सिंह
 :

 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 fae  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  हमने  एक  पैम्फलेट  निकाला  है

 उसमें  सभी  बातों  का  ध्यान  रखा  गया  जोकि  माननीय  सदस्य  चाहते  हें  पी

 pat  हेम  बरुआ :  विवरण  के  श्रतुसार  पैम्फलेट  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अ्रनुवादित  किये

 जाते  &  किन्तु  प्राथमिकता  तमिल  ate  मलयालम  को  दी  जाती  है  ।

 प्रीमियर  जैसी  aa  महत्वपूर्ण  भाषाओं  जहां  कि  किया  जा  रहा  उपेक्षा

 की  गई  है  ।  क्या  सरकार  का  उन  क्षेत्रों  लद्दाख  नेफा  के  लिये  उनकी  ्  बोलियों

 में
 हमारी  स्थिति  बताने

 बाले  पैम्फलेट  निकालने  का  विचार  है  ?

 महोदय
 :

 सीमान्त  क्षेत्रों  की  उपेक्षा  क्यों  की  गई  है
 ?

 यह  पैम्फलेट  मलयालम  में

 निकाला  गया  है  जिसका  सीमा  की  समस्या  से  बहुत  थोड़ा  waar  कुछ  भी  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 1
 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन

 :
 यह  सब  क्षेत्र  हिन्दी  के  अन्तर्गत

 a
 जाते  हैं

 ।

 श्री  हेम  बुरा
 :

 नेफा  हिन्दी  के  अन्तर्गत  नहीं  भ्राता  ।  लद्दाख  के  बारे  में  मुझे
 पता

 नहीं है  ।

 गोमती  लक्ष्मी  मेनन :  sfsar,  उर्दू  तथा

 नेपाली  में  भ्रनुवाद शीघ्र  ही
 एएल  निकल जा

 रहे  है

 ait  में
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 श्री  हेम  बस्रा  इन  भाषाओं  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती  जबकि  इन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध

 में  ज़राती  कौर  हिन्दी  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 मफोदा  अहमद  :  यह  देखते  हुए  कि  सीमा  की  शांतिपूर्ण स्थिति  से  सीमान्त
 क्षेत्रो ंके  निवासियों के  ग्रन्थ  भ्रम  पैदा  होता  क्या  सीमान्त  के  लोगों  नेफा

 की  शभ्रादिमजातियों  के  लोगों  का  साहस  कायम  रखने  के  लिए  उचित  उपाय  किये  जा  रहे  ह  ,  क्या

 उनको  भी  सारी  बातें  बताई  जा  रही  ह
 ?

 मतों  लक्ष्मी  मेनन  :  इन  सब  gferaTat  तथा  प  म्फलेटों  का  उद्देश्य  लोगों  को  सारे  तथ्यो

 की  जानकारी  देना  ही  है  ।  जहां  तक  लोगों  के  साहस  को  बढ़ाने  का  प्रदान  यह  बात इस  प्रश्न

 के  भ्रन्तर्गत नहीं  पात

 fart  त्यागी
 :  क्योंकि  इन  मामलों  के  बारे  में  अ्रत्यधघिक  अनभिज्ञता  क्या  इन  प़्लेटों

 में  उत्तरी  सीमा  के  विस्तृत  नक्शे  तथा  ऐतिहासिक  पृष्ठभमि दी  जाती है
 ?

 कया  ऐसा  कोई  साहित्य

 समाचारपत्रों  को  दिया  गया  है  ताकि  लोग  उसके  बारे  में  जान  सकें
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  इस  प्रकार  की  सभी  सामग्री  ऐतिहासिक  नीतियां

 नकदी  शादी  समाचारपत्रों को  दे  दिये  गये  हे  कौर  समय-समय  पर  प्रंग्रेज  तथा  wea  प्रादेशिक

 भाषाओं  के  सभी  समाचारपत्रों  में  समय-समय  पर  प्रकाशित  होते  हे  ।

 महोदय  :  क्या  उन  पम्फलेटों  में  भी  होते  ह
 ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  मेरे  विचार  में  नक्शों  नहीं  होते
 ।

 राम  सुभग  इस  मामले  की  मुख्य  बात  यह  है  कि  चीन  ने  श्रावण  किया  है

 भ्र  हमारे देश  के  १२,०००  मील  के  क्षेत्र  पर  कब्जा  कर  लिया  है  ।  यह  साहित्य  उस  का

 के  लिए  परिचालित  किया  जा  रहा  है  ।  इन  बातों  को  देखते  क्या  सरकार  का  ध्यान  प्रतिरक्षा

 मंत्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  कौर  गया  है  जिसके  पीठ  ५  पर  यह  स्पष्ट  रुप  से  बताया  गया  है

 कि  तिब्बत  की  लद्दाख  सीमा  पर  कुछ  घटनायें  हुई  थीं
 ?

 सरकार  इसमें  कब  शुद्धि  करने  जा  रही

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  में  पूर्वे  सूचना  चाहती  हूं
 «  «

 «

 महोदय  :  वह  पूर्व  सुचना  चाहती  हूँ
 ।

 wa  सुभग सिंह  :  इसमें  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  है
 ।

 यह  मामला  प्रतिरक्षा  पर

 वाद-विवाद  के  समय  उठाया  गया  था  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  था

 यदि  सरकार  की  से  प्रामाणिक  रूप  में  जो  चीजें  प्रकाशित  होती  ह  उनके  बारे  में  सरकार  को

 कुछ  पता  नहीं  तो  मेरी  तो  समझ  में  यह  श्राता  नहीं
 कि

 हम  क्या  करें  इस  प्रकार  की  सामग्री

 परिचालित  करने  से  भी  क्या  लाभ  है  «  )

 पुष्य  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  अब  उत्तर  दे  सकेंगी
 ?

 मुंडा
 राम  gam  सिंह  यदि  यह  काम  प्रतिरक्षा  मंत्री  पर  छोड़  दिया  गया  होता  तो  उन्होंने

 or उत्तर  दे  दिया  होता  )

 tae  महोदय  :  किन्तु  माननीय  सदस्य  पूछ  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  से  रहे

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 श्री  दिनेश  सिंह  :
 यह  प्रदान  मूल  रूप  से  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  से  पूछा  गया  जिन्होंने

 इसे  वे
 दैनिक-कारें

 मंत्री  को  भेज  दिया  ।  इन  पुस्तिकाओं  का  वितरण  कौन  करता  है
 ?

 लक्ष्मी  मेनन
 :  प्रेस  सूचना  ब्यूरो  यह  काम  करता  है  ।  प्राय  विभाग  भी  यह  काम

 करते हे  )

 राम  सुभग  सिह
 :

 इस  विवरण  के  दूसरे  पैरे  में  बताया  गया  है  कि  उसने भारत  के

 उत्तरी  सीमा  की  एक  एटलस  निकाली  है  जों  कि  मोल  बिकती  है  ।  इससे  पहले  विवरण  के  प्रथम

 वैसा  में  यह  कहा  गया  है  कि  भारत  के  उत्तरी  सीमा  की  एक  एटलस  भी  तैयार  की  गई  थी  जो  बेची

 भो  गई  है  a  दोनों  vers  एक  ही  हें  अ्रथवा  ऑ्रलग-प्रलग  ?

 fata  लक्ष्मी  मेनन :  एक  ही  हैं  ।

 राम  सुभग  fae  :
 तो  फिर  यह  गलती  इस  विवरण  में  क्यों  की  गई  है

 ?
 क्या  मैं  जान

 सकता  हूं  कि  फिर  वहू  एटलस  संसद्  सदस्यों  को  क्यों  नहीं  दी  जा  रही  है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  ये  दोनों  जिनका  उल्लेख  किया  गया  एक  ही  हें  ।

 माननीय  सदस्य  को  पता  ही  है  कि  चूंकि  इसका  मूल्य  १५  रुपया  इस  कारण  वह  निःशुल्क  नहीं

 बांटी  गई  |

 fara  महोदय
 :

 में  समझता  हूं  कि  यह  एटलस  पुस्तकालय  में  है
 ।

 fat  त्यागी
 :

 संसद  सदस्य  जो  कि  भारत  के  उत्तरदायी  श्रभिभावक  उन्हें  स्थिति  से

 पूर्णरूपेण  परिचित  रखा  जाना  चाहिए  कौर  मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  यह  एटलस  सारे  संसद्  सदस्यों

 को  दी  जानी  चाहिए  जिससे  कि  वे  स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  रख  सकें  ।

 महोदय
 :

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  are  कि  माननीय  सदस्य  कितनी  सरलता से

 सुझाव दे  देते  हें  ।  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  ga  कागज़ात  उन्हें  मिलते  रहते  हैं  ।  एटलस  इतनी

 बड़ी  है  कि  उसे  कोई  श्रपनी  जेब  में  रखकर  नहीं  ले  जा  सकता  |

 त्यागी
 :  इसका  मूल्य  ५  रुपये  से  बढ़ा  कर  १५  रुपये  कर  दिया  गया  है

 ।  कया यह  मूल्य

 स  एटलस  के  महत्व  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  ही  बढ़ाया  गया  है  |

 महोदय
 :

 संसद्  सदस्यों  को  हम  रियायत  तो  नहीं  दे  सकते  ।

 लक्ष्मी  मेनन :  ये  एटलसें  मंत्रणा  समिति  के  सदस्यों  को  निःशुल्क भेजी  गई  थीं  ।

 fat  च०  द०  पांडे  :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  उसके  द्वारा  प्रकाशित  निकायों  को  कौर  श्रावित

 किया गया  भारत के  मूल  ननदों  अरब  तैयार  किये  गये  नकदी  में  कुछ  अन्तर  है  ।  नये  नके  के

 अनुसार  काराकोरम  दर्रा  सोमा  पर  दिखाया  गया  हैं  जबकि  पहले  at  को  सी  मानत  के  लगभग  ४०  मोल

 दिखाया गया  था  ।

 parma  महोदय  :  प्रश्न  केवल  प्रचार  के  तरीके  से  सम्बन्ध  रखता  है  प्रचार  किया  जा  रहा  है

 अथवा  नहीं  ।  माननीय  मन्त्री  से  यह  नहीं  की  जा  सकती  कि  वह  साहित्य  के  बारे  में  विस्तार  से

 उत्तर  दे  सकें  |

 श्री  रघुनाथ
 सिह  हम

 ठीक-ठीक
 जानकारी  चाहते  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ५१३२  मौखिक  उत्तर  १२  अप्रैल  PER o: Co:

 गया  राम  सुभग  भारत  सरकार  की
 पोर

 से  यह  जो  एटलस  प्रकाशित  की  गई  है  उसमें

 लद्दाख  की  उत्तरी  सीमा  भारत  सरकार  चीन  द्वारा  प्रकाशित  नक्शों  में  एक  सीधी  रेखा  में  दिखाये

 गये  किन्तु  हाल  के  नक्शों  में  उसे  टेढ़ा  दिखाया  गया  wa:  amt  नकलों  में  काराकोरम

 पर्वतमाला चीन  में  दिखाई  जा  रही  हैं  ।  बात  यह  है  ।

 महोदय
 :  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  हो  सकती  है  ।  इस  बारे  में  मैं  इतना  ही  कह

 सकता  हूं  कि  यह  प्रशन  एटलस  अथवा  नकदी  के  सम्बन्ध  में  नहीं  है
 ।

 प्रश्न  यह  पूछा  गया  है
 कि

 क्या  लोगों

 को  पूरी  स्थिति  बताई  गई  है  ।  ऐसा  किया  गया  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्यों  को  इस  बारे  में  काई  वात

 कहनी  है  कि  इसमें  परिवेश  न  कयों  किया  गया  सीमा  २०  मील के  बजाय  २५  मील  क्यों  दिखाई  गई

 इस  बारे  में  वे  अलग  प्रश्न  पुछ  सकते  हैं  ।

 हिम  श्रुत |  इस
 विवरण

 से  ऐसा
 कुछ  पता

 नहीं  लगता  कि  यह  बड़े भद्दे
 ढंग

 से
 किया

 गया  हैं  उसमें  मांगी  गई  जानकारी  नहो ंहै  ।  उदाहरण  के  लिये  लोग  इसे  जानना  चाहेंगे  ।  मान

 लीजिये  कि  लद्दाख  कौर  उत्तरी-पूर्वी  सामान्य  अभिकरण  के  लोग  हिन्दी  समझते  हैं  जैता  कि  माननीय

 उपमंत्री  का  कथन  इस  बारे  में  उन्हें  बताने  के  लिये  उनमें  कितने  समाचार  पत्रों  अथवा  पुस्तिकाओं

 का  वितरण किया  गया  हूँ  ?  यह  बड़ा  भद्दा  सा  विवरण  उस  पर  भला  हम  किस  प्रकार  निर्भर

 कर  तकते  हैं  ।

 freq  महोदय  :  इस  पर  मुझे  वास्तव  में  श्राइचयं  हो  रहा  है  ।  मैं  समझ  पाता  कि  यदि

 माननीय  सदस्य  सरकारी  पक्ष  में  होते तो  क्या  करते  ?

 ची  हंस  aeaT  :  तो  मने  थोड़-थोड़ी  न  करके  सम्पूर्ण  अलग  दिखाई  होती  |

 पच्रिध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विश्वास  है  कि  सभी  लोग  इच्छुक  हैं  ।  जटा  तक  इसका  सम्बन्ध  में

 कह  यकता  हूं  फि  बढ़  यह  तराशा  नहीं  कर  सकते  कि  उन्हें  विस्तार  को  गई  प्रतियों  के  बारे  में

 कारी  मिल  रॉन  ।  यूपी  पुरितकायें  तथा  अन्य  जानकारी  छाप  कर  परिचालित  की  गई  किन्तु  विवरण

 में  ऐसा  कुछ  नहीं  बताया  गया  है  |  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  श्रनुपु  रक  प्रश्न  में  यह  पूछ  सकते  हैं  कि

 कितनी  पुस्तकों  ग्राही  बांटी  गई  हैं  सनौर  यदि  उपमंत्री  महोदया  के  पास  इसकी  जानकारी  होगी

 ae  माननीय  सदस्य  को  मिल  जायेगी  ।

 श्री  हेम  बरुआ  मान  लीजिये  कि  were  ak  उत्तरी  पूर्वी  सीमान्त  के
 लोग  हिन्दी  जानते  हैं

 जैंता  कि  उप मंत्रों  महोदया  का  कथन है
 तो  उन्हें  इस  बारे  में  जानकारी  देने  के

 fast
 उनमें  कितनी

 काएं  बांटो  गई  हैं  ?

 लक्ष्मी
 मेनन

 :  विवरण  में  बताया  जा  चुका  है  कि  १,२०,०००  प्रतियां  बांटी  गई  थों

 भो  हेम  wer  :  aaa  उत्तरीपूर्वी  सीमान्त  ग्र मिक रग  में  ?

 पम्रध्यक्ष
 महोदय

 :  हम  नहीं  कह  सकते  |

 part  गजराज  सिंह  :  एटलस  को  कितनी  प्रतियां  बिक  चुकी  हैं  क्योंकि  यह  एक  कोमो  प्रकाशन

 है  शरर  मैं  समझता  हूं  कि  जनता  उसे  नहीं  खरीद  तरंगी  ?  क्या  सरकार  सामाजिक  संस्थापकों

 लक  संभरण  करने  को  तैयार  हैं  । और  राजनी त्
 को

 दलों  को  उसका
 ि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भी  to  प्०  तारिक  :  माननीय  उपमंत्री  महोदया  ने  कहा  है.कि  एटलस  परामर्शदात्री  समितियों

 के  सदस्यों  को  निःशुल्क
 दी

 गई  हैं
 ।  मुझे  कहते हुए  खेद  होता  है

 कि  ag स्व  नहीं हैं  ।  मैँ  भी

 दात्री  समिति का  एक  सदस्य  हुं  किन्तु  मुझे  oat  तक  एटलस  को  कोई  प्रति  नहीं  मिली  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  उन्हें  मिल  जायेगी  ।

 श्री  मनाया  क्या  यह  संच
 है

 कि
 भारत

 सरकार  के  हरे  मंत्रालय  का  एक

 घिकारी  कलिम्पोंग  से  नियमित  रूप  से  ने  बाली  भाषा  में  feats  पुस्तिकाएं  निकाल  रहा  यदि  ऐसा

 तो क्या  सरकार इस  प्रकार  को  पुश्तिकाग्रों  कौर  पर्वों  को  कौर  ars  रूप  से  बांटने  के  लिये  क्या  कारवाई

 कर  रहो  है
 ?  क्या  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कलिम्पोंग  कौर  सिविकम  में  तिब्बती

 यों  को  संख्या  अधिक  इस  कारण  तिब्बती  भाषा  में  भी  पुस्तिकाएं  ate  पर्चे  निकालने  के

 बारे में  कार्रवाई  करेगी  ?  भूटान के  लिये  शरीर  अधिक  पुस्तकों  निकालने की  आवश्यकता  हैँ  |

 महोदय  :  यह का  वाई के  लिये  सुझाव  ह  ।  यदि  माननीय  सदस्य  वर्तमान  प्रबन्ध  से

 सन्तुष्ट  नहीं  हैं  तो  वे  इस  बारे  में  सुझाव  भेज  सकते  हैं  कि  प्रचार  किस  प्रकार  बढ़ाया  जाये  |

 acres  सिंह
 :

 मैं  तो  यह  जानना  चाहता
 था  कि  एटलस  की

 कितनी  प्रतियां  बिक  चुकी  हैं
 ।

 बया  हम  उपमंत्री  महोदया  से  यह  जानकारी  नहों  मांग  सकते  हैं
 ?

 ग प्रच्यक्ष  महोदय  से  अभी  नहीं  मांग  सकते  ।

 कपड़ा  उद्योगों  को  ऋण

 श्रराविद  घोषाल

 श्री  वीं  दास  गप्त
 1१४३१

 )  श्री  स०  Alo  बुर्जों

 श्र
 ito  चे  फार्मा

 क्या  चाहिये  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 >
 क्या  REGO  में  कपड़ा  मिलों  में  मशीनों

 के
 श्राघुनिकीकरण  तथा  स्थापन  के

 लिए  कोई  नया  ऋण  मंजूर  किया  गया  और

 यदि  को  इस  लग  को  क्या  शत  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  ate  मांगी  गयी  जानकारी  बताने  वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ३,  श्रवुबन्ध  संख्या  ८६]

 ओ  ग्रेविस  घोषाल
 :  विवरण  से  पता  लगता  हैं  कि  सुती  कपड़ा  मिलों  को  मजरा  के  बाद

 भी  लगभग  २  करोड़  रुपये  ना  जर  कर  दिये  गये  थे  ।  इस  को  eH  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  मतुभाई  शाह  :  कभी  कभी  मिलों के  अपने  संसाधन  निकल  ara  वे  राष्ट्रीय  उद्योग

 विकास
 निगम  से  ऋण  लेने  से  पहले  अपनी  रक्षित  निधि  का  इस्तेमाल  करना  चाहेंगी  ।  जैसा  कि  राशि

 से
 पता  लगता

 हैं  यह  स्वीकार  किया  गया है  कि  १२  करोड़  रुपयों से  ५२  मिलों ने  लाभ  उठाया है
 |

 मूर  प्रंग्रेजी  में
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 श्री  भ्ररविन्द  घोषाल
 :  ऋण  किन  शर्तों

 पर
 दिया  गया,है

 ?  विवरण
 में  कोई  भी  ्  नहीं

 दी

 इस  ऋण  का  भुगतान  कितने  वर्षों  में  होगा  ale  लग  कितनी  ब्याज  दर  पर  दिया  गया  है
 ?

 प  श्री  मनु भाई शाह
 :  ब्याज दर  XII  से  ६  प्रतिशत के  बीच  रहता  भ्र गले वर्ष  से  शुरू  होकर

 MTT  HHT  पुरा  हो  जाने  के  बाद  १४  किस्तों  में  भुगतान  करने  को  सामान्य  शर्ते  रखी  गई  है  ।

 fait fac  दास  गुप्त
 :

 कया  ऋण  को  शर्तें  अन्तिम  रूप  से  तय  हो  गई  हैं  हवा  नहीं
 ?  यदि वे

 रूप  से  तय  हो  गई  हैं  तो  यह  लगा  दी  गई  है  या  नहों  कि  आधुनिकीकरण  हो  जाने  के  थ

 कारखानों  में  मजदूरों  की  छंटनी  नहीं  होगी  ?

 शो  मनु भाई  शाह  :  ये  दोनों  भिन्न  पहलू  हैं--एक  ग्रामीण  ak  वाणिज्यिक है  ate  दूसरा

 श्रम  जहां  तक  पहले  का  सम्बन्ध  हिपी ने  चार  वर्षों  से  योजना  कार्य  कर  रही  है  ग्रोवर  राष्ट्रीय

 उद्योग  विकास  निगम  के  परिणामस्वरूप  काफी  संख्या  में  मिलों  का  श्राघुनिकीकरण  किया  जा  चुका हैं  ।

 दूसरे
 पहलू  के  बारे  में

 जैसा  कि  सन
 को

 विदित  ग्राधुनिकीकरण  बिना  छंटनी
 के  हो  रहा  है

 अर्थात्  एवजी  पर  काम  करने  वाले  कौर  प्राकृतिक  मजदूरों  क ेनिकल  जाने  के  बाद  विस्तार

 का  समायोजन कर  लिया  जाता  है  ।

 fat स०  मो ०  बनर्जी  :  इस  बात की  जांच  के  लिये  क्या  ठोस  उपाय  किये  गये  हैं  कि  जिससे

 सरकार  द्वारा  ऋण  के  रूपमें  स्वीकृत  राशि  का  दुरूपयोग  न  हो  प्रिया  कपड़ा  उद्योग  के  अलावा  अन्य  किसी

 काम  में  यह  धन  न  लगाया  जाये  कौर  इस  के  लिये  क्या  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं  ?

 प्रो  शाह
 :

 वास्तविक  नियन्त्रण  तो  यह  है  कि  १२  करोड़  रुपयों  में  से  जो  मं  जून  हो  चुके

 केवल  उतना  रुपया  दिया  जा  रहा  हैं  जो
 कि

 स्थान  पर  मशीनों  के  लिये  दिया  जाना  है
 ।  जब

 तक  कि
 आयात  करके  या  स्थानीय  खरोद  के  द्वारा  मशीनें  प्राप्त  नहीं  कर  ली  जातीं  तब  रुपया  निकालने

 की  भ्र नुम ति नहीं  दी  जाती  हूं  ।  यह  सबसे  अधिक  सुरक्षित  उपाय  इस  कारण  बाकी  रुपया  हमारे

 पास  जमा  ही  रहता  है  |

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  यह  सम्भव  हूँ  कि  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  ऋण  ग्रोवर  चरागे
 निकालकर  को  आवश्यकता  पड़ते  पर  दो  प्रकरणों  पर  Aaa  करने  पर  मिल  सकता  हैं  ?

 1  भी  मदुराई जाह
 :  सामान्य नीति  तो  यह  है  कि

 योजना  के  प्रथम  चरण  के  लिये  जितनी  वित्तीय

 सहायता  की  आवश्यकता  हो  वह  तो  लेनी  चाहियें  अन्यथा  वहू  व्यथें  चला  जायेगा  कौर  उसका  उपयोग

 नहीं हो  दूसरा  लग  प्राप्त  करने  को  स्थिति  में  पहुं  च
 ते

 से  पूर्वे  प्रथम  चरग  को  कार्यान्वित

 कर  लेता  चाहियें  ।

 इस  खतरे  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  कपड़ा  मिल  मजूरी  बोर्ड  पंचाट  निकल  जाने  के

 बाद  यह  हो  सकता  हैँ  कि  बहुत  सी  मिलें  बन्द  हो  साथ  इस  कारण  क्या  सरकार  ने
 शर्तों

 में  कोई  छट  दी

 है  ग्रीवा उन  उद्योगों  को  स्वावलम्बी बनाने  के  लिये
 उन केप्रति  कुड  उदारता पूर्ण  व्यवहार  किया

 गयाह ?

 श्री  मदुराई  शाह  :  यह  प्रदान  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को

 बताना  चाहूंगा  कि  सरकार  द्वारा  घोषित  मजूरी  बोर्डे  के  नींद  में  ऐसी  सारी  मिलें--इस  प्रकार  के

 ऋण  जिन  मिलों  को  दिये  गये  हैं
 नहीं

 किन्तु  जिनके  बारे

 SS  Stree

 क

 वाय

 ह

 toe

 मूल  att  में
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 जांच
 की

 गई  उनके  साथ  कुछ  भि  धन  व्यवहार  किया  जायेगा  जिससे  कि
 >

 मिलें  जो  बन्द  हो  गई  हैं

 अ्रथवा  जो  अत्यघिक  झनाधिक  उनके  ऊपर  भी  उतना  ही  बोझ  न  पड़े  जितना  कि  उन  मिलों  पर  जो

 चल  रही हैं  ।

 श्री  Ao  मो  ०
 बनों

 :
 माननीय  मंत्री  ने  जो  उसर  दिया  हैं  ray  कया  मैं  यह  सम  कि  वे  ि ०५

 जिनके  बन्द  होने  की  नौबत  ग्रा  गई
 थी

 किन्तु  जिन्हें  केन्द्र  हारा  सहायता
 मिल  जाने

 से
 फिर  मुनाफे

 पर
 चलने  लगी  उनका  स्थान  भी  भिन्न  समझा  जायेगा  कि  अथवा  वे  मजूरी  बोर्डे  में  बताई  गई  नीति  के

 अ्रधीन  काम  करेंगी  ?

 नरी  मनु भाई  शाह
 :

 मजूरी  बों  के  संकल्प  की  भाषा  बड़ी  स्पष्ट  है  कहा  गया  है  कि  उन

 मिलों  में  जिनमें  राज्य  सरकारें  अधिकृत  रूप  से  नियन्त्रणों  के  रूप  में  काम  कर  रही  यदि  वे  ऋण

 पाने  की  हकदार  होंगी  तो  निस्सन्देह  अन्य  मिलों  की  भांति  उनकी  भी  सहायता  की  जायेगी  ।  किन्तु

 जहां  तक  मजूरी  बोर्ड  के  निर्णय  का  सम्बन्ध  यदि  उन्हें  धारा  gy  के  परिणामस्वरूप ले  लिया  गया  हैं

 तो  उनमें  भी  वही  निर्णय  लागू  किया  जायेगा  किन्तु  यदि  उन्हें  किसी  अन्य  प्रकार  की  समापन  कार्यवाही

 के  कारण  लिया  गया  जैसा  कि  बम्बई  की  कुछ  मिलों  के  बारे  में  हुमा  व  इस  निर्णय  के  अन्तर्गत

 नहीं  तराती  हैं  |

 jan  पुलिस  में  आशा  करता हूं  कि  ऋण
 के  लिये  मांगे  गये  ग्रोइन-पत्रों  की

 जांच
 कर

 लेने  के  ्  ही  ऋण  दिया  जाता  है  ।  फिर  कुछ  ऋण  कम  कसे  हो  गये  हैं
 ?

 fat  मनु भाई  ane
 :

 विस्तृत  जांच  करने  में  कभी-कभी  तो  महीने  का  समय  लग  जाता

 है  क्योंकि  काफी  राशि  का  मामला  होता  है  |  इस  बीच  कुछ  मिलें  ao  खुद  ही  कुछ  प्रबन्ध  कर  लेती

 हैं  ।  अत: वे राष्ट्रीय वे  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  की  सहायता  प्राप्त  किये  बिना  ही  झपना  काम  करने

 लगती हैं  ।  में  सदन  को  जानकारी  के  लिये  बताना  चाहुंगा  कि  यह  योजना  बड़ी  लाभदायक सिद्ध

 हुई  है
 प्रो

 इस  योजना  के  प्रन्तगंत  मंजूर  की  गई
 राशि

 दो  तीन  बार  आधुनिकीकरण  में  इस्तेमाल
 की

 fat  यादव  नारायण  जाधव  :  आवेदनों  पर  विचार  ale  भ्रत्तिम  निर्णय  करने  में  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  लगेगी  ?

 श्री  मनु भाई  शाह :  वह  बिल्कुल  स्पष्ट  भिन्न  प्रशन  है  लेकिन  हमारा  राज  औसत  उत्पादन

 कपड़े  की  मशीनों की  अ्रावश्यकता  वाले  एकक  का  ३३  ४५०  प्रतिशत  है  वही  भ्

 इन  ऋणों  के  लिये  *भी  रखा  जायेगा  ।

 श्री  तंगामणि  :  gaye  के  लिये  मंजूर  ऋण  में  से  कितनी  राशि  का  इस्तेमाल  किया  जा

 चुका है  ?  मदुरा  मिल्स  को  जो  एक  करोड़  रुपया  ऋण  मंजूर  किया  गया  था  उस  सबका  इस्तेमाल

 कर  लिया  गया  है  उसके  कुछ  का  ही  इस्तेमाल  किया  गया  है  ?

 श्री  मनु भाई  माह :  जहां  तक  मदुरा  मिल्स  का  सम्बन्ध  हैं  वह  उसका  उपयोग  कर  रहे  हैं

 किन्तु  विभिन्न  राज्यों  के  भिन्न-भिन्न  वर्षों
 के

 अलग-अलग  ates  बताना  कठिन  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  चाव  रखते  हों  तो  हमने  अनौपचारिक  मंत्रणा  समिति  के  सदस्यों  में  एक  विस्तृत  टिप्पण

 परिचालित किया  है  ।  यदि  wea  मित्र  भी  चाव  रखते  हों  तो  उन्हें  भी  जानकारी  देने  में  मुझे  aw

 अंग्रेजी में

 277  (Ai)
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 जानकारी  अन्य  सदस्यों  को  भी  दी  जा  सकती  है  ।
 t  नी  तंगामणि  :

 fay  काशीनाथ  पाण्डे
 :  कानपुर की  कपड़े  की  वे

 मिलें  कौन-कौन सी  हैं  जिन्होंने  arg

 निकीकरण  के  लिए  ऋण  प्राप्त  करने  के  बारे  में  श्रावेदन  भेजे  हैं  ?

 tat  wag  शाह  :  वे  सभी  शामिल  कर  ली  गई  हैं
 ।

 कानपुर  उद्योग  की  avatar

 योजना का  एक  प्रेमी

 fat  स०  Alo  बनों
 :  कानपुर  की  कुछ  मिलों  के  बन्द  होने  की  नौबत  जाने  के  कारण

 वे  बन्द  हो  गई  हैं  और  उन्होंने  ऋण  के  लिये  आवेदन  किया  है
 ?

 कानपुर  की  मिलों  के  लिए  कुल

 कितनी  राशि  मंजर  की  गई

 ती  wang  दाह  :  में  निस्सन्देह  माननीय  सदस्यों  को  आंकड़े  दूंगा
 ।

 किन्तु  मैं  बताना  चाहुंगा

 के  कानपुर  काटन  मिल्स  के  केवल  एक  आवेदन  के  अलावा  जिसमें  जमानत  पर्याप्त  नहीं

 सारे  आवेदन  पत्र  शामिल  कर  लिये  गये  हैं  ।

 16.1 |  सो०  ब्०७  ठाकुर  :  क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात  की  सभी  बन्द  मिलों  को  ऋण

 देने का  है  [?

 त्री  सन भाई  दाह  :  जी  जहां  कभी  भी  मिल  बन्द  at  गई  चाहे वह  गुजरात में  हो

 प्रिया  अन्य  कहीं  किन्तु  जहां  धन  सुरक्षित  रहे
 प्रौढ़

 योजना  भ्रमणी  हो  तथा  प्रबन्ध  बदल  जाने  से

 भ्राथिक  उन्नति  की  सम्भावना  ऐसी  मिलें  ऋण  पाने  की  अधिकारिणी हैं  ।

 पत्रिका के  लिये  कमी  देना

 1*१४३२.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  श्रावासश्रौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पत्रिका  को  art  इमारत  बनाने  के  लिए  ale  दी  गई

 यदि  तो  sat  हस्तान्तरण  की  शर्ते  है
 ?

 श्रीवास  शर  संभरण  उपमंत्री  प्रनिल  कु
 ०

 चन्दा  )  :  (*)  सम्भवत

 wet  मेसस  युनाइटेड इण्डिया  पीरियाडिकल्स  (aTxaz  लिमिटेड  को  आवंटित  प्लाट  के
 बारे  में

 है  जो  कि  पत्रिका  का  प्रकाशन  कर  रहा  है  ।  इस  पक्ष  को  दिल्ली  में  रोड  पर  झ्राघा

 एकड़  भूमि  आवंटित की  गई  है  ।  उन्होंने  किस्त  का  भुगतान  करके  जमीन  पर  कब्जा  ले  लिया  है
 ।

 पट्टें  रानी  के  बारे  में  करार  पूरा  होना  बाकी  है  ।
 शाश्वत  पट्टे  की  शर्तों  में

 बची
 बातों  के  साथ-साथ

 ¥,%X,000
 रुपये  प्रति  एकड़  के  हिसाब  से  किस्त

 को
 भुगतान  करने  जमीन  का  वारिक  लगान

 २  '/«  प्रतिशत  दो  वर्षों  के  अन्दर  इमारत  बन  कर  तैयार  हो  जिस  प्रयोजन के  लिये  भूमि

 अ्ावटित  की  गई  है  उसी  के  लिये  उसका  उपयोग  पट्टेदाता  की  प्रयुक्ति  बिना  उसे  किसी
 sik

 को  किराये  पर  देने  झ्रथवा  उसका  हस्तांतरण  करने  की  मनाही,औऔर  हर  तीस  साल  के  बाद  जमीन

 के  लगान  का  पुनरीक्षण  करने  की  शर्तें
 शामिल हैं  । ा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fart  रघुनाथ  सिह
 :

 इस  भूमि  की  बाजार  लागत  इस  समय  दिल्ली  में  प्रचलित  दरों  से  ६  लाख

 रुपया  afar  है
 |

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  सभी  समाचारपत्र  जिनको  भूमि  आवंटित  की  गई  है

 उनमें  से  | “लिक  के  अलावा  wer  सभी  के  पास  प्रस  हैं  ?  इसके  साथ  अपवाद क्यों  ह  ?

 भी  अनिल हु०
 चन्दा

 :  उस  क्षेत्र  में  भूमि  का  भाव  कया  मुझे  मालूम  नहीं  किन्तु  दस  वर्ष

 बीते  दिल्ली  में  अखबारों  को  झ्राक्षित  करने  के  लिये  रोड  के  पूर्वी  इलाके  में  दस
 प्लाट

 आवंटित किये  जायेंगे  ।  नौ  प्लाट  पहले  ही  आवंटित  किये  जा  चुके  हैं  यह  दसवां हैं  ।  दिल्ली  में  अखबारों

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  यह  रियायती  दर  रखी  गई  है  ।  यह  कहना  सच  नहीं  कि  जिन  जिन  को

 भूमि  झ्रावंदित  की  गई  है  उन  सब  के  पास  प्यार  प्रेस  हों  ।

 ग  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  च०
 :  मेरे  साथी  ने  जो  कुछ  कहां  है  मैं

 उसमें  कुछ  att  बढ़ाना  चाहुंगा  ।  जहां  तक  इस  भूमि  के  बाजार  भाव  का  सम्बन्ध  हमारे  पास

 इसका कुछ  ग्राघार  है  |  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  दिल्ली  की  भिन्न-भिन्न  बस्तियों  में  भूमि  के  भावों

 का  पता  लगाने  शर  भूमि  के  भावों  पर  नियंत्रण  रखने  की  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  समिति

 नियुक्त  की
 थी  va  समिति  को  जानकारी  उपलब्ध  हुई  उसके  अनुसार  इस  बस्ती  में  भूमि

 का  भाव  २  लाख  रुपये  से  लेकर  ३  लाख  रुपये  प्रति  एकड़  तक  है
 :

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का

 सम्बन्ध  प्र  बारों  को  प्रोत्साहन देने  के  लिए  कुछ  प्लाट  उनके  लिए  सुरक्षित  कर  दिये  गये  थे  ।  मेरा

 विचार  है  कि  लगभग  नौ  वर्ष  पहलें  ऐसा  किया  गया  था  जबकि  श्री  गाडगिल  निर्माण  मंत्री  थे  ।

 विभिन्न  प्रकार  के  प्राकारों  को  लगभग  नौ  से  दस  प्लाट  दिये  गये  हैं  ate  उन्हीं  शर्तो  पर  जिन  पर

 कि  यूनाइटेड  इण्डिया  परियाडिकल्स  को  दिये  गये  हैं
 ।

 ी  रघुनाथ सिंह  :  मेरा  साधारण  सा  et  यह  है
 ।

 सभी  समाचार  पत्र  जिनको  भूमि

 आवंटित  की  गई  है  उनके  पास  उनके  अपने  प्रेस  इस  पत्र  का  अरपना  प्रेस  नहीं  है  कौर  यह  साप्ताहिक

 पत्र  है  ।  we  एकड़  भूमि  में  वे  कया  कर  लेंगे
 ?

 श्र क० च० रेड्डी ड् च०  रेड्डी  :
 मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दे  चका हूं

 |
 यूनाइटेड  इण्डिया

 पीरियाडिकल्स  के  भ्रन्तनियमों  में  उल्लिखित  उद्देश्यों  के  अनुसार  उसका  उद्देश्य  न  केवल  अपना  प्रेस

 लगाना  ही  है  अपितु  विभिन्न  पत्रिकाओं  का  निकालना  भी  अभी  तक  उन्होंने केवल  नामक

 यह  पहली  पत्रिका  निकाली  है  ।  वे  प्रेस  भी  लगाने  वाले  हैं  ।

 श्री  अन्सार  हर वानी  क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  कतिपय  ज़मीनों  के  मालिकों  जिन्हें

 वहां  पर  भूमि  आवंटित  की  गई  वहां  प्रेस  लगाने  के  बजाये  इमारतों  को  किराये  पर  उठा  दिया  है

 भ्र  इस  प्रकार  उन  लगाई  गई  कुछ  शर्तों  का  उन्होंने  उल्लंघन  किया  है
 ?

 ao  जी
 दो

 मामले  ऐसे  हैं  जिनमें  भूमि  दे
 दी

 गई  है  wie  पट्टें  की  शर्तों

 के  अनुसार  उसका  उचित  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार ने  इन  भूमियों  पर  निर्बाध  प्रवेश

 के  भ्र घि कार  का  इस्तेमाल  किया  है  कुछ  झगड़ा  चल  रहा  है  ।  मामला  न्यायाधीश  है  ।

 ग्र०  सिंह  सहगल :  ate  कितनी  पत्रकारों  ने  इमारतें  बनाने  के  लिए  झ्रावेदन

 किया  है  भ्र ौर  क्या  सरकार  ने  प्रार्थना  स्वीकार  कर  ली  है  ?

 हि०
 च०  :

 समय-समय  पर  अनेक  प्रा थे नायें  की  गई  भ्र  प्राप्त  होने  पर  धी  रे-धीरे

 उनका  निबटारा किया  गया  था  ।  इस  समय  भी  शभ्रनेक  निवेदन  विचाराधीन  पड़े  हुए  हैं  किन्तु  खेद  है

 निए
 कि उस  क्षेत्र

 विशेष  में  भूमि  उपलब्ध  नहीं  Z|

 मूर  रंगरेज  में
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 श्री  त्यागी
 :

 कया  ag  रियायत  केवल  पहले  से  स्थापित  समाचारपत्रों  को  ही  मिलती  है

 या  उनको  भी  मिलती  है  जो  समाचारपत्र  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ?

 fat  क०  च०  रेड्डी  :  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोषों  के  अधार  पर  विचार  जाता

 है  ।

 त्री  रघुनाथ  इन्डियन  एक्सप्रेस  जिस  के  पास  लगभग  एक  एकड़  भूमि  भूमि  के

 लिये  क्या  मूल्य  लिया  गया  था
 ?

 जहां  तक  मुझे  मालूम  है  उनसे  एक  एकड़  भूमि  के  लिये  १६  लाख

 रुपय  लिये  गये  थे  ।

 fat ह् ०  qo  रेड्डी :  इस
 क्षेत्र  में

 जिन  को  भूमि  दी  गई  है  उन  सब  मामलों  में
 प्रति

 एकड़  2, 2U,coo BIg fad a FT | रुपये  लिये  गये  थे  ।  इस  में  कोई  अन्तर  नहीं  किया  गया  ।  हम  ने  एक  पत्र  या

 दूसरे  पत्र  में  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  ।  इन्डियन  एक्सप्रेस  के  बारे  जिसका  उल्लेख  माननीय

 सदस्य  ने  किया  भूमि  केवल  %, 24,000  रुपये  प्रति  एकड़  के  हिसाब  से  दी  गई  में  नहीं

 समझता  कि  यह  एक  एकड़  या  कुछ  कम  है  |

 TAT
 ८ है ५  ०  इस  लिक  ने  भूमि  के  लिये  कब  प्रार्थना की  थी  ake  उस  समय

 सरकार  के  पास  भूमि  के  लिये  ale  कितने  प्रार्थना  पत्र  लम्बित  थे
 ?

 शी क० हि ७
 च०  रेड्डी :  बहुत

 सी
 अर्जियां  उदाहरण  के  लिये  every  श्राफ  इंडिया  ने  भूमि

 के  लिये  aff  दी  थी  ।  उन्हें  भी  प्राधा  एकड़  भूमि  दी  गई  है  ।  कुछ  श्रजियां  थीं  जो  लम्बित पड़ी

 थीं  ak  उन  सब  पर  यथायोग्य  विचार  किया  गया  है  ।  कुछ  प्रारम्भिक शभ्रवस्था  में  थे  ।

 जो  हमने  जानकारी  मांगी  वह  नहीं  दी  थी  ।  जैसा  कि
 मैं

 ने  प्रत्येक  मामले  पर  गुण-दोषों  के

 marae  पर  विचार  किया  गया  था  ॥

 pa  त्यागी
 :

 भूमि  के  लिये  प्रार्थना  पत्र  किस  तिथि  को  दिया  गया  था
 ?

 pat  रि०  व्य
 रेड्डी

 :
 मुझे  सूचना  चाहिये

 |

 fat  वाजपेयी  :  तुलना  की  दृष्टि  से  नई  पत्रिका  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  जब  लिंक
 ने  भूमि  के  लिये  दी  ak  उसे

 प्राथमिकता  दी  कई  प्रार्थनापत्र  लंबित  पड़े  थे
 ?

 fat
 क०

 च० रेड्डी  :  जी  में  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  में  अ्न्तनिहित  बात  को  स्वीकार

 सहीं  करता  ।

 कई  माननीय  सदस्य  उठ  खड़े

 बाजपेयी
 :

 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  में  तथ्य  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं

 )

 महोदय
 :

 शान्ति  ।  में  समझता  हूं  कि  यही  प्रदान  इस  पक्ष  के  दूसरे  सदस्य

 ने  पुछा  था  कि  क्या  अन्य  प्रार्थना  पत्र  लम्बित  थे  ।  मुझे  स्मरण  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  में  कहा

 था  कि  टाइम्स  साफ  इण्डिया  की  प्रार्थना  थी  कि  इसे  एकड़  भूमि  दी  गई  थी
 ।  कुछ  दूसरे  पत्रों

 को
 ९

 दी  गई  थी
 ।

 जहाँ  तक  दूसरों  का  संबंध  थे  Tera  स्थिति  में  1,  और  जो  सूचन  sine  pean
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 गई  थी  वह  नहीं  दी  गई  थी
 ।

 इन  सब  प्रश्नों  का  पर्याप्त  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।  उत्तर  प्रत्युत्तर

 का  क्या  उत्तर है  ?

 fat  प्रभात  कार
 :

 क्या  यह  सच  है  जहां  तक  इन्डियन  एक्सप्रेस  का  संबंध  भूमि को

 अधिग्रहण  करके  इमारत  बना  कर  इसने  सब  छोड़  दिये  हैं  जो  इमारत  में  उसने

 करार  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  किया

 श्री  क०  च०
 इन्डियन  एक्सप्रेस  के  प्रति  उचित  न्याय  करते  जिन  पत्रों  को  भूमि

 दी  गई  थी  उनमें  इन्डियन  एक्सप्रेस  ही  अकेला  पत्र  है  जिसने  निर्धारित  समय  के  म्रन्दर  करार  की  शर्तो

 के  अनुसार इमारत  बना  ली  wea  पत्रों  ने  जिन्हें  भूमि  दी  गई  ऐसा  नहीं  ।  यह

 सच  है  कि  इमारत  बनाने  के  तुरन्त  सारी  इमारत  की  उसे  आवश्यकता  नहीं  है  भर  उन्होंने

 इमारत  के  कुछ  भाग  को  ea  कामों  के  लिये  किराये  पर  देने  की  सरकार  से  प्रार्थना  की  ।  उद्देश्य

 परिवर्तन  स्वीकार  किया  गया  ake  कुछ  परस्पर  माने  गये  निबंधनों  के  भ्र तु सार  उन्हें  इमारत  के

 एक  भाग  को  अन्य  काम  के  लिये  किराये  पर  देने  की  अनुमति  दे  दी  गई  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह :  उद्देश्य  परिवर्तन  जब  स्वीकार  किया  गया  तो  इन्डियन  एक्सप्रेस  से  क्या

 लिया  गया  ?

 गिनीज क ०
 च०  रेड्डी  :

 माननीय  सदस्य  जो  सुचना  मांग  रहे  हैं  वह RA  तथा  शर  अधिक  देने  वाला

 विवरण  में  सभा  पटल  पर  रखने  को  तैयार  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  उठे

 महोदय
 :  अगला  प्रशन  ।

 विकिरण  का  प्रभाव

 ort
 re

 att  सुधार
 :

 ie]  डा०  सामन्त  बिहार
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सहारा  में  हाल  में  किये  गये  फ्रांसीसी  आणविक  परीक्षण  के  बाद  भारत  में  आणविक

 वितरण  के  से  उत्पन्न  तरंगों  का  मापन  किया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  का  ध्यान  जापान  में  किये  गये  ऐसे  मापन  की  a  आकर्षित  किया  गया

 है  जिन्हें  समाचारपत्रों  विशेषकर  दिनांक  १३  १९६०  के
 में  प्रकाशित  किया

 गया

 प्रधान  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  :  हां  ।

 संसार  के  इद  fire  रेडियो  सक्रिय  बादल  के  दूसरे  सकी  के  दौरान  रेडियो  सक्रियता  में  अत्यधिक

 वृद्धि  देखी  गई
 ।

 तथापि  वृद्धि  ware  स्तर  से  नीचे  थी  ।

 हां
 ।

 श्री  नरसिंह  :
 हालांकि  समुद्र  जल  का  पीले  रंग  का  धातु  स्तर  खतरनाक नहीं  समुद्र

 में  रहने  वाली  मछलियां  पीली  का  खतरनाक  स्तर  सभा  जाती  यह  उपभोक्तावाद  के  लिये

 मूल  भ्रंग्रेज़ी  में



 % Ro  मौलिक  sat  १२  १९६०

 खतरनाक हो  सकता  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  तटीय  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  जलीय  जन्तुप्नों  द्वारा

 पीली  धातु  खाने  की  मात्रा  को  रोकने  के  लिये  कार्रवाई  की  जा  रही  है
 ?

 fait  सादत  खा ं:  ay  इस  प्रदान  का  सामान्य  उत्तर  दिया  है  ।  रेडियो  सक्रियता  द्वारा

 खाद्यान्न  लिमनओागा  मिट्टी  दूषण
 न

 होने  पाये  इस  के
 भारतीय

 झ्रायोग  ने
 देश

 में  ३०  नमूने  के  केन्द्र  स्थापित  किये  जिनसे  दूध  के  नमूने  लिये  जाते  जिन  का  रेडियो  सक्रिय  मिशन

 वस्तु ग्र ों  रात  १३७ ७ ग्र स्ट्रौंटियम  €०  का  विश्लेषण किया  जाता  है  ।  इस  के  ग्र ति रिक्त

 समूचे देश  के  उटाकमंडः  श्र  बंगलौर  में
 ७  स्थायी  मौनीरटॉरिंग स्टेशन  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 भी  सुधार  :  जेसा  कि  जापान  ने  रेडियो  सक्रिय  विकिरण  की  घनता  को  जानने  के  लिये

 ara  तंत्र  स्थापित किया  क्या  हमने  इन  प्रयोगों  से  रेडियो  सक्रिय  विकिरण  की  घनता  को  मापने

 के  लिये  कोई  तंत्र  स्थापित  किया

 fat  सादत  wet  खां
 :

 में  ने  ठीक  ast  कहा  है  ;

 नमूने  के  स्टेशन  कौर  अरन्य  तंत्र  स्थापित किये गये  हैं  ।

 सामन्त  सिंहार  :  कया  देश  के  कुछ  भागों  में  हुई  हाल  की  वर्षा  से  बढ़ी  हुई  रेडियो

 सक्रियता  पर  कुछ  पड़ता

 त्री  सादत  श्रली  खां  :  समस्त  सांख्यिकी  का  विस्तृत  विश्लेषण  ट्राम्बे  के  प्राथमिक  शक्ति

 प्रतिष्ठान  में  किया  जा  रहा  है  प्र  में  समझता  हूं  कि  शीघ्र  ही  परिणाम  मालूम  हो  जायेंगे  ।

 श्री  दिनेश  सिह  :  क्या  इस  बम  से  रेडियो  सक्रिय  विकिरण  सोवियत  संघ  में  ak  प्रख्यात

 महासागर  में  गिराये  गये  बमों  के  रेडियो  सक्रिय  विकिरण  से  अधिक  है
 ?

 त्री  सादत  चली  खां  में  उस  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  मे  नहीं  समझता  कि  अन्य

 बमों  के  समान  बड़ा  बम  था  ।  रेडियो  सक्रिय  बादलों  के  कारण  भी  विश्व  के  गिर्द  इसके

 दूसरे  ane  तथा  कथित  दूसरी  लहर  के  दौरान  रेडियो  सक्रिय में  भ्रत्यथिक  वृद्धि  gawk  वृद्धि

 मुझसे से  ४५  मैच  eho Th HS तक  कई  केन्द्रों में  मालम  की  गई  |

 tat  नर शि हन्  :  क्या  सरकार  ने  तट  जलीय  जंतु ग्र ों  a  उनके  द्वारा  रेडियो  सक्रिय
 विकिरणों

 की  समाने  के  बारें  में  विशेष  उपाय  करने  वांछनीयता  पर  विचार  किया  है
 ?

 pat  सादत  चली  खां  at,  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 fat  नसीहत  :  क्या  हाल  में  विस्फोटित  gat  बम  के  प्रभावों  को  दर्शाने  के  लिये  सरकार

 के  पास  ates हैं  ?

 श्र  सादत  करली  :  इस  समय  मेरे  पास  ग्रांकड़े  नहीं  हैं  ।

 फेय्द्रीय  उब  रक  प्रौद्योगिकीय  संस्था

 श्री  gto  ato  मुकर्जी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 केन्द्रीय  उर्वरक  प्रौद्योगिकीय  संस्था  की  स्थापना  में  यदि  कोई  प्रगति  हुई  तो
 क्या

 SE
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 क्या  यह  सच  है  कुछ  समय  पूर्व  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विशेषज्ञों  के  एक  निकाय  द्वारा

 इस  सम्बन्ध  में  एक  रिपोर्ट  पेश  की  गई  थी

 क्या  इस  कार्य  के  लिए  प्रयुक्त  राष्ट्र  की  एजेंसियों  ने  कुछ  धन  देने  का  प्रस्ताव  किया  था  ;

 यदि at,  तो  कितना ;  atk

 उक्त  संस्था  की  स्थापना  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सुन्दरी  की  वर्तमान  अनुसन्धान  प्रयोगशाला  का  देश  के  उर्वरक  उद्योग  के  लिये  पूर्ण

 केन्द्रीय  प्रौद्योगिकी
 संस्था  के  रूप  में

 विकास  संतोषपूर्ण  ढंग
 से  किया  जा  रहा  है  ।  जून-जुलाई  Ego

 तक  संस्था  की  इमारत  होने  की  है  विस्तार  के  लिये  उपेक्षित  बहुत  सा  सामान  स्थान

 पर  पहुंच  चुका  है  ।

 हां  ।  संयुक्त  राष्ट्र के  एक  विशेषज्ञ  जो

 eye  में  सुन्दरी  ara  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ।

 तथा  संयुक्त  राष्ट्र  के  अभिकरणों  ने  इस  संस्था  के  विस्तार  के  बारे  में  नकदी

 के  रूप  में  कोई  सहायता  पेदा  नहीं  की
 ।

 विकास  कार्यक्रम  संतोषपूर्ण  ढंग  से  चल  रहा  है  |

 fat  ही०  ato  मुकदमों  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  परियोजना  संस्था  के  विकास  कार्यक्रम

 में  संतोषपूर्ण प्रगति  हो  रही  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इमारत  के  जो  शायद  इस  वर्ष

 जुलाई  तक  प्री  हो  संस्था  कब  पूर्ण  संगठन  के  रूप  में  काम  करना  करेगा
 ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  इस  वर्ष  के  अंत  में  ।  शायद  इमारत  जुन  या  जुलाई  में  तैयार  हो  जाएगी |

 सामान  पहले  पहुंच  चुका  हेलो  भारत  के  चार  विशेषज्ञ  मास्को
 प्रो

 रूस  जा  चुके  हैं
 ।  वे  वहां  से

 अपना  झ्र तु भव  साथ  लाये  हैं  ।  रूस  के  विशेष्य भी  करायेंगे  ।  शायद  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  पूर्ण  संस्था

 काम  कर  देंगी  ।

 fat  हो०  ato  क्या  इस  संस्था  की  स्थापना  में  केवल  रूस  ही  हमें  सक्रिय  सहायता

 दे  रहा

 16. 1|  मतुभाई  नहीं एसी  बात  नहीं  ।  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  संगीत  य०  एन०  टी
 ०  Yo

 है  जो  सब  विकसित  देशों  को  प्रविधिक  अछूते  मशीनों  के  डिज़ाइन  बनाने  और  विभिन्न

 प्रकार  के  कर्मचारी  प्रशिक्षण  में  सहायता  देता  है  ।  जो  संस्था  विशेष  हमें  रूस  से  मिली  है  वहू  समस्त

 fara  सहायता  में  आवंटित  की  गई  थी  ।

 fat  हेम  बरता  क्या  इस  संस्था  की  स्थापना  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  रूस  देश

 हमें  विदेशी  मुद्रा  के  सामान  भी  दे  रहे  हैं
 ?

 fat  मदुराई  माह  वे  हमें  सामान  भी  दे  रहे  हैं  ।

 थ्रो  तंगामणि  :
 क्या  परियोजित  संस्था  के  बारे  में  प्रो  केसर  इवनोवस्की का  प्रतिवेदन  सदस्यों

 को  भी  दिया  जाएगा ?
 सानना ae

 मूल  झ्रंप्रेजो  में
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 श्री  मनु भाई  जहां  तक  प्रतिवेदन  का  संबंध  ऐसा  कोई  व्यापक  प्रतिवेदन  नहीं है  ।

 परन्तु  निस्सन्देह  ज्यों  ही  संस्था  आरम्भ  होती  है  विधिक  प्रगति  प्रतिवेदन  सिंदरी  उर्वरक  कम्पनी

 की  कार्रवाइयों  का  वर्ग  बनेगा  प्रौढ़  सदस्यों  को  दिया  जाएगा  |

 श्री  तंगामणि उठे  --

 महोदय
 :

 वह  जानते  हैं  माननीय  सदस्य  क्या  चाहते  हैं  ।  वह  कहते  हैं  कि  एसा

 कोई  प्रतिवेदन  नहीं  जो  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सके  ।

 शी  तंगामणि :  विवरण  म  कहा  गया  हे  कि  संयुक्त  राष्ट्र  का  एक  विशेषज्ञ  भारत  शीराज़ा  था

 जिसने  प्रतिवेदन प्रस्तुत  किया  था  ।  उस  प्रकेले  प्रतिवेदन  के  प्राकार  विस्तार  ard  किया  जा

 रहा  है  ।
 म  प्रतिवेदन  का  स्वरूप  जानना  चाहता  हूं  यह  कि  क्या  प्रतिवेदन  की  बातें  सदस्यों

 तक  पहुंचाई  जायेंगी  ।

 श्री  सुभाष  शाह
 :  ए  से  कोई  व्यापक  ate  oo  प्रतिवेदन  नहीं ह  ।  रूसी  विशेषज्ञों समेत

 विभिन्न  विशेषज्ञों  की  सिफारिशें  जो  यहां  art  थे  ।  हमारे  चार  भारतीय  विशेषज्ञ  रुस  गये  थे  ।

 सब  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  पण  संस्था  उवंरक  मशीनरी  के  निर्माण  ake  विकास  आर

 उर्वरक  उत्पादन  के  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकरण  के  लिये  है  ।

 pat  रघुनाथ  सिंह  :
 में  ने  दक्षिण  भारत  में  पास  विरोधी  दंगों  के  बारे  में  प्रदान  संख्या  2vYo

 की  सुचना दी  यह  महत्वपूर्ण  बरन  |  कौर  इसे  लिया  जाना  चाहिये  ।

 fara  महोदय
 :

 श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  मुझे  पत्र  लिखा  है  कि  में  दक्षिण  भ्र फ़ीका में  पास

 विरोधी  दंगों  सं  बंधी  प्रदान  संख्या  १४४५०  को  लूं  ।  क्या सभा  इसके  पक्ष  में  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों

 को  बता दूं

 THA  माननीय सदस्य  नही ं|

 प्रिय  महोदय  :
 इस  के  बारे  में  सभा  का  एकमत  नहीं  है

 ।

 भविष्य  निधि  से  रुपया  निकालना

 1१४३५.  श्री
 एंटनी  पिल्ले

 :
 क्या  श्रम  शर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रवास  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी
 कि

 मजदूरों  को  औद्योगिक

 aaa  सहकारी  समिति  बनाने  के  लिए  भविष्य  निधि  से  रुपया  निकालने  की  अनुमति  देने  की

 वाही की  जाये  ;

 क्या  इसने  वित्त  मंत्रालय  को  भविष्य  निधि  योजना  में  संशोधन  करने  या  भविष्य  निधि

 योजना त्रों में  छूट  देने  की  अनुमति  देने  के  लिए  लिखा हू  ताकि  मज़दूर  राज  सहायता  प्राप्त

 sane  आवास  योजना  के  ु प्रन्तगत  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  भविष्य  निधि  में  से  अपना  जमा

 रुपया  निकाल  सकें  ;  श्र

 क्या  वित्त  मंत्रालय  मंजूरी  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है
 ?

 श्रम
 उपमंत्री

 mite

 :  हां  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तथा  .  इस  काम  के  लिये  कर्मचारी  भविष्य  निधि  से  ऋण  लेने  की  भ्र नुम ति  देने  के

 लिये
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  में  संशोधन  कर  दिया  गया  है

 ।
 मुक्त  भविष्य  निधि  के  बारे

 mane  भ्र घि कारियों  संविहित  योजना  के  उपबन्धों  के  अपने  नियमों  में  परिवहन  का

 भ्रतुमोदन  करने  के  लिये  सुझाव  दिया  जा  चूका  है  |

 fat  एंटनी  वित्त  मंत्रालय  से  प्रार्थना  की  गई  है
 ।

 किन्तु  में  वित्त  मंत्रालय  का  उत्तर
 और  अय  कर  ग्रा युक्त  द्वारा  को  गई  कारवाई  को  जानना  चाहता हूं

 ।

 fat  आबिद  चली
 :

 में  ने  बताया  है  कि  इन  परिवर्तनों  को  स्वीकार  करने  ऋण  देने  के

 लिये  are  कर  भ्र धि कारियों  को  हिदायतें  जारी  की  गई  हैं  ।

 fat  कया  कर्मचारियों  को  अ्रपनी  भविष्य  निधि  में  से  इस  वर्ष  जहां  उन्होंने  |

 चारी  सहकारी  संस्थायें  बना  ली  रुपया  निकालने  दिया  जायेगा  ?

 fat  आबिद  wat  :  at,  यदि  वे  अन्यथा  निकाल
 सकते  होंगे

 ।

 चो  एंथनी  पिल्ले  :
 क्या  यह  भविष्य  निधि  से  रुपया  निकाला  गया  माना  जायेगा  जिसे  वापिस

 लौटाने  की  जरूरत  न  अथवा  यह  भविष्य  निधि  से  ऋण  होगा
 ?

 श्री  afar  चली  :  मकान  बनाने  या  खरीदने  के  लिये  दिये  गये  ऋण  वापिस  नहीं  लिये

 जायेंगे  ।

 श्री  काशी  नाथ  पांडे
 :

 क्या  सरकार  भविष्य  निधि  नियमों  में  ढील  करना  चाहती  है  ताकि

 ऋण  अपने  कामों  के  लिये  भी  लिये  जा  सकें  ?

 fat  आबिद
 :

 लम्बी  बीमारी  बीमा  किश्त  के  लिये  दिये  जाते  हैं  ।

 श्री  तंगा मणि
 :  इस  योजना  के  रंगत  कोई  कर्मचारी  कम  से  कम  कितनी  राशि

 निधि  से  निकाल  सकता  है  ?

 श्री  आबिद  चली  :
 शायद  उन  का  मतलब  अधिकतम  से  जो  १०००  रुपये  से  अधिक  हो

 सकती है  ।

 श्राप  प्रदेश  में  उकेरा  कारखाना

 न्

 1१४  g  बैंक  सुरैया
 :

 au  मं०  वें०  कृष्ण  राव
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रान्तर  प्रदेश  सरकार  ने  संघ  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  कि  वह  उस  राज्य  में  बनने

 वाले  say  कारखाने  में  कुछ  जी  लगाये  ;

 इस  मामले  में  संघ  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 मंत्री  सुभाष  :
 झरा  प्रदेश  सरकार  ने  पहले  एक  सुझाव  दिया  था

 कि  उन्हें  उन  की  उर्वरक  कारखाने  की  पूजी  में  केन्द्र  द्वारा  अंश  लगाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है
 ।

 मूल  मंप्रेज़ी  में
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 राज्य  सरकार  के  अफसरों  के  साथ  चर्चा  करने  के  उपरान्त  बाद  में  यह  निर्णय  किया  गया

 कि  अंश  पूजो  में  भाग  न  लिया  जाये  क्योंकि  राज्य  सरकार  के  पास  आवश्यक  वित्तीय  साधन  हैं

 वह  प्रविधिक  रूप  से  सक्षम  है

 ।

 fat  ~ qTHeT
 क्या  उर्वरक  फैक्टरी  बनाने  के  लिये  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  जुटाने  के

 लिये  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ?

 aaa  दाह  :  जी  निर्यात  आयात  बेक  से  उन्हें  ऋण  मिलेगा  ;  ae  उन्हें

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होगी  ate  उस  के  लिये  १  करोड़  रुपया  आवंटित  किया  जा  चका  है  |

 गम  बैंक  पुष्पा  उवेरक  फैक्टरी  का  पूजी  व्यय  क्या  है
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  ३०  करोड़  अधिकृत पूजी  २४  करोड़  रुपये  शुद्ध  विनियोजन
 इस

 समय  को  प्रदत्त  पूजी  २  करोड़  रुपये  होगो  ।

 pot  रामी  रेड्डी  :  क्या  गार्डन  प्रदेश  सरकार  ने  पूजी  में  भाग  लेने  के  लिये  केन्द्र  से  प्रार्थना

 की  ?

 pat  सुभाष  शाह  में  ने  ठीक  यही  बात  उत्तर  में  कही  है  ।  हमारी  उन  के  साथ  बातचीत  हुई

 थी  कौर  पहले  उन्होंने  हमारे  भाग  के  लिये  बना  को  थी  कौर  हम  मान  गये  थे  ।  बाद

 उन्होंने  कहा  कि  उन  के  पास  ७५,  साधन  यह  कि  वे  राज्य  के  किसान  श्र  जनता  से

 खरीदने  को  कह  रहे  हैं  ।  इसलिये  केन्द्र  द्वारा  भाग  लेने  की  श्रावद्यकता  नहीं  थी  ।

 त०
 1: (०

 fags  राव  :  इस  से  राज्य  सरकार  पर  बड़ा  भार  पड़ेगा  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए

 क्या  पूजी  में  भारत  सरकार  द्वारा  भाग  लेने  से  इनकार  करने  के  कारण  क्या  हैं
 ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  दूसरे  ढंग  से  पूछना  चाहिये--कि  किन  कारणों  से

 साधन  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  द्वारा  भाग  लेने  को  इनकार  किया  |

 1.0  त०  ने
 faga  राव  :  उन्होंने  इनकार नहीं  किया  ;  बल्कि  उन्होंने  तो

 केन्द्र  द्वारा

 भाग  लेने  की  प्रार्थना की  थी  ।

 ग्रथ्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  प्रश्न  पूछने  से  पुर्व  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  को

 पुर्वक  सुनना  चाहिये  |  पहले  प्राप्  सरकार  चाहती  थी  कि  केन्द्र  सरकार  भाग  परन्तु बाद  में  उन्होंने

 कहा कि  उन्हें  राज्य  से  पर्याप्त  साधन  उपलब्ध  हो  इसलिये  वे  चाहते  कि  केन्द्र
 र

 खाने  की  भ्रंश  पूजी  में  योग  दे  ।  उन्होंने  ऐसा  क्यों  किया
 ?

 fat  मनु भाई  दाह  :  हां  ।  उन्हों  ने  कहा  कि  उन  के  पास  तेलंगाना  निधि  शर वे  उन

 प्रत्या भू तियों  से  दान  लेंगे  ।  उन्हें  केन्द्रीय  भागी करण  की  इच्छा  नहीं  थी  ।

 भी  रामी  रेटों  :  क्या  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने  इस  उपक्रम  के  लिये  ऋण  दिया  है
 |

 नी  मनु भाई  शाह  :  यह  एक  कारण  है  ।  वर्तमान  योजना  के  श्रांत  प्रदेश  सरकार

 ४१  प्रतिशत धन  |  न्य  २४५  या  ३०  प्रतिशत  राज्य  की  जनता  किसानों  के  लिये

 होगा |  लगभग  २०  से  २०  प्रतिशत  तक  वें  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  से  उधार  लेंगे  |
 वि

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 pout  हेडा
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  ae  प्रदेश  सरकार  ने  इस  बात  कि  केन्द्र  ने  इस  बात

 पर
 जिद  at  कि  वे  तभी  भ्रंश  पूंजी  में  भाग  लेंगे  यदि  उन्हें  ५१  प्रतिशत  भ्रंश  दिये  जाते  केन्द्रीय

 भागीकरण से  इनकार  कर  दिया  ?

 est  AINE s  शाह
 :

 नहीं  ।  हम  केवल  AeTaeTh  भागीदार  रहना  चाहते  थे
 ।

 चूंकि

 आंध्र  फैक्टरी  के  बारे  में  बड़ा  वाद  विवाद  इसलिये  में  सभा  को  बता  दूं  कि
 कराई  उर्वरक

 फैक्टरी  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  भ्र ौर  राज्य  सरकार  के  ara  विचारों  का  कोई  मतभेद  नहीं  था  ।

 श्री  रामी  रेड्डी  :
 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  ग्रांट  प्रदेश  सरकार  ने  झांक  राज्य  के  उत्पादकों

 से  कुछ  ऋण  लिया  है
 ?

 न्  सुभाष  शाह  :
 यह  में  पहले  कह  चुका  हूं

 ।
 उन्हों  ने

 ऋण
 नहीं  किन्तु  वे  उर्वरक

 फैक्टरी
 को

 भ्रंश  पूंजो  में
 किसानों

 ौर  जनता  को  भाग  लेने  को  कह  रहे  हैं
 ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उतर

 एशिया  तथा  सुदरपुर्वे  के  लिये  आधिक  आयोग  की  बैठक

 1१४३७.

 श्री  प्र०  do  TEM  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  एशिया  तथा  area  के  लिये  fee  आयोग  का  at  सत्र

 नई  दिल्ली  में  होगा  ;

 यदि  तो  इस  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 मंत्री  हां  ।
 एशिया  तथा  सुदूर पूर्व के

 लिये  आधिक

 ara  के  १६वें  सत्र  में  जो  से  २१  ,& Go  के  सोच  बंगलौर  में  क  भारतोय  शिष्ट

 मण्डल  के  नेता  ने  एक  घोषणा  को  थो  कि  भारत  अ्रागामी  (  सत्र को  १९६१  में  भारत  में  करने

 के  लिये  aa  प्रकार  को  सुविधायें  प्रदान  करेगा  |

 भारत  सरकार  के  सम्बन्ध  मंत्रालयों  ग्रा योग  के  कार्यपालिका  सचिव  की  सलाह  से

 ब्यौरा  तैयार  किया  जब  आयोग  का  सचिवालय  हमारी  घोषणा  के  सम्बन्ध  में  औपचारिक

 अनुमति  दे  देगा  ।

 सरकारो  उपक्र

 1१४३८.  श्री  राम  क्या  arta  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है
 कि

 नये  सरकारी  उपक्रमों  में  क्यारियों  की  झ्रावश्यकता  साधारणतया

 ऐसे  कार्यालयों  के  बनने  से  पहिले  ही  निश्चित  कर  दी  जाती  है  तौर  भरे  जाने  वाले  पदों  का  विज्ञापन

 दे  कर  या  उन्हें  परिचालित  कर  के  सभो  व्यक्तियों  को  नहीं  दिया  जाता  ;

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ?

 मूल  मंप्रेज़ी  में



 4 eve  लिखित  sat
 १२  feKo

 (ert  wa  a
 उद्योग  मंत्री  ई  शाह  ):  ate  सभा

 पटल
 पर

 विवरण  रखा
 जाता

 है  ।

 विवरण

 कोई  नवीन  सरकारी  उपक्रम  स्थापित  करने  से  समवाय  शभ्रधिनियम  तथा  अन्य  नियमों

 शर  विनियमों  के  ote  बहुत  सी  कार्रवाइयां  करनी  पड़ती  हैं  ;  विदेशी  सरकारों कौर  कंपनियों

 atte  के  साथ  बातचीत  भी  पुरी  करनी  पड़ती  है  ।  आरम्भ  में  इस  काम  को  करने  वाले  कर्मचारी

 सामान्यतया  जारी  रखे  जाते  नवीन  उपक्रम  की  स्थापना  होने  के  जबकि  नई  इकाई

 दस  के  लिये  चुने  गये  किसी  स्थान  पर  अपनी  जड़ें  न  जमा  ले  ।  इस  आरंभिक  स्थिति  में  इकाई  वास्तव

 में  स्थापित  होने  से  पूर्वे  इकाई  के  लिये  कुछ  आवश्यक  प्रबन्धक  ate  अन्य  प्रशासनिक

 चारियों  को  चुनना  तथा  नियुक्त  करना  पड़ता  है  ताकि  इकाई  का  काम  आरंभिक  स्थिति  में  wat

 तरह  चलाया जा  सके

 जब  रुक  बार  सरकारी  उपक्रम  के  लिए  नया  समवाय  या  संगठन  स्थापित हो  जाता  तो

 उपक्रम  में  उन  सब  पदों  की  जिन  में  वे  भी  सम्मिलित  हैं  जो  प्रारम्भिक  स्थिति  में  इस  में

 उपक्रम  के  निदेशक  ats  की  भ्र नुम ति  से  इस  उद्देश्य  के  लिये  बनाये  गये  भर्ती  नियमों  या  श्रन्तनियमों

 के  अनुसार की  जाती  है

 ata  करनें  के  ब्लेडों  ale  gat  का  आयात

 1*  १४३४.  श्री  लाचार  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५८-५९  कौर  PENE-Ko  में  कितने  कौर  कितने  मूल्य  के  शेव  करने  के  ats

 तथा  ब्रुश  किये

 (a)  क्या  आयात  किये  जाने  वाले  ब्लेडों  व  gall  के  समान  स्तर  व  कोटि  वाले  ब्लेड  व  ब्रुश

 देश  में  बनाने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  या  योजनायें  ak

 यदि  तो  उन  योजनाओं  की  मुख्य  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मनु भाई

 :  से  सभा  पटल  पर  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण
 ——$—— 11
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 LD  CSD  Sc  oo  ST  SS  CN  A  ara  em  nr  Si  a

 मात्रा  मूल्य  ||  मूल्य

 सेफ्टी  मेजर
 ब्लेड  (Te)  TEER  ३६,०००  रुपये  ६९७  ५,०००  रुपये

 टुश्ायलट  यश
 )
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 gat  के  ates  पृथक  से  उपलब्ध  नहीं

 तथा  देश  में  tare  ब्लेड  पहले  ही  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  र  उनकी  किस्म

 att  स्तर  सामान्यतया  अच्छे  हैं
 |

 इस  समय  रेफर  ब्लेडों  के  निर्माण  के  लिये  ae  अनुमोदित  इकाइयां

 मूल  ast  में



 ।  रैप८२  )  wad  उत्तर  १४७

 जिन  में  से  चार  उत्पादन  कर  रही  इस  समय  सरकार  को  छोटे  बड़े  क्षेत्रों  में  शेविंग

 ब्रुश  बनाने  वाली  झूठ  फर्मों
 की

 सूचना  प्राप्त  है  ।  देश  में  बनाये  गये  शेविंग  gat  का  स्तर
 भी

 संतोषजनक  है  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  नाभिकीय  भौतिक-शास्त्र  में  श्री  संतान

 श्री  नेक  राम  नंगी

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा

 1*१४४०.-
 श्री  बहादुर  सिह

 |  श्री  रघुनाथ  fag

 {st  हेम  wen

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  नाभिकीय  भौतिक-शास्त्र में  कुछ  अनुसन्धान

 हो  रहा है

 )  यदि  तो  क्या  यह  केन्द्रीय  योजना  है

 कुल  अनुमानित  व्यय  कितना  कौर

 (7)  योजना  कितने  समय  के  लिये  गुजर  की  गई  है
 ?

 pra  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चलो  are  हां  ।

 ग्राफिक  शक्ति  विभाग  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  भौतिक-शास्त्र  विभाग  A  रीडर  डा०  बी ०  भौमिक

 के  प्रवीन  नकली  ढंग  से  तैयार  किये  गये  मल  )  अंशों  के  गणों  सम्बन्धी  ही

 रोक  प्रनुसन्धान  परियोजना के  लिये  वित्त  की  व्यवस्था  कर  है  |

 तथा  इस  परियोजना पर  कार्य  Reus  में  प्रारम्भ  था  शौर  प्रगति  पर  है  ।

 निम्न  अनुदान  मंजूर  किये  कौर  दिये  जा  चुके  हैं

 c
 टीटीपी

 aa  मंजूर  दी  गई  राशि

 रुपय
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 PERCE
 ३,३४३,  Yo

 art  नहीं  दी  गई ———

 भील  रद  qa  eaters  ह  परियोजना  की  पूर्णता
 का

 कोई  wer  नहीं  यद्यपि  एक  के

 परचा  एक  कार्रवाई  पुरी  की  जायेगी  |

 उडीसा  टेक्सटाइल मिल्स  लि  ०

 1*१४४१.  डा०  सामन्त  सिंगार  :  क्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  उड़ीसा  टेक्सटाइल मिल्स  लि  ०  के  प्रबन्धकों  ने  करमचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम

 के  उपबन्धों  के  भविष्य  निधि  में  पूर्ण  कर  दिया

 मूल
 ait  में



 X¥o  लिखित  उत्तर  १२  १९६६०

 उक्त  अधिनियम  के  लागू  होने  के  बाद  प्रबन्धकों  ने  कुल  कितना  रुपया  दिया

 PEE  के  अन्त  तक  का  कभी  कितना  रुपया  बकाया  झर

 बकाया  रकम  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 कम  उपमंत्री  आबिद  से
 मालिकों  ak  कर्मचारियों के

 प्रदान के  रूप  में  ३४,८  E35  रुपये  की  भविष्य  निधि  पहले  ही  प्राप्त  हो  चुकी  है  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  बकाया नहीं  है  ।  फिर  भी  देर  से  भुगतान  करने  के  सम्बन्ध  में  क्षतिपूर्ति  की  रकम  वसूल

 करना  बाकी  है  जिसके  लिए  वसूली  कौर  प्रतियोगी  की  कार्यवाही  शुरू  हो  गयी  है  ।

 कोयला  खान  मजदूरों  को  महंगाई  भत्ता

 भ्रांति  रेण  चक्रवर्ती  :

 |  को  चिन्तामणि  पाणि प्र हो  :

 १४४२५  श्री  प्रभात  कार
 |

 श्री  स०  मो०  बुर्जों  :

 Lat  मोहम्मद  इलियास  :

 क्या  श्र  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क  :

 क्या  १६६० से  कोयला  बान  मज़दूरों  के  महंगाई  भत्ते  में  वृद्धि  करने  का  विचार

 हैं  क्योंकि  Pexs  की  औसत  अखिल  भारतीय  निर्वाह  व्यय  देशना के  १०२

 sist में  २३  sat  की  वृद्धि  हो  गई

 क्या  इस  मामले  पर  मज़दूर  संघों  से  कोई  श्रम्यावेदन  मिला  कौर

 इस  मामले  में  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  का  पंचाट  लागू  करने  के  लिये  सरकार

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 छह  उपमंत्री  आबिद  :
 श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण द्वारा  निर्धारित

 सुत्र तथा  १९५८  झर  १९४५६  में  प्रायोजित  कोयला  खनन  हितों  की  त्रिदलीय  बैठकों  में

 किये  गये  समझौतों  के  कोयला  खानों  में  नियुक्त  कर्मचारी  १  geo F UME से  महंगाई

 भत्ते  में  वृद्धि  के  हकदार  होते  हैं  |

 जी

 कोयला  खनन  उद्योग  के  मालिकों  के  संगठनों  ने  पहले  ही  अपने  सदस्यों  को  सुचित  कर

 दिया  है  कि
 वे  सम्बन्धित  कर्मचारियों को  १  १६६०  से

 बढ़ा  खन्ना  महंगाई  भत्ता  दे  दें

 मोना ज़ा इट  रेत

 1१४४३.  at  दी०  Wo  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मोनाज़ाइट  के  निक्षेप  हाल  में  बिहार  के  पश्चिम  बंगाल  के

 पुरूलिया  तथा  बांकुड़ा  कौर  are  के  करनूल  स्थानों  में  पाये  गये

 प्रत्येक  स्थान  पर  अनुमानतः  कितना  निक्षेप  शौर

 उन्हें  खोजने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  की  जायेगी

 ?

 मूत  भरंप्रेजो  में



 २३  चैत  १८८२  (  )  YWVE

 परिधान  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  श्रली  मोना ज़ा इट  के  निक्षेप  रांची

 पुरूलिया  और  बांकुड़ा  ate  करनूल
 में  PEXT-X  में

 पाये गये  थे

 रांची  ate  पुरूलिया तथा  बांकुड़ा  बंगाल  )  में
 १५

 लाख  टन

 at  करनूल  (  )  में  १४,०००  टन  निक्षेप  का  अनुमान है  |

 '  उपर्युक्त  क्षेत्रों  में  भूमि  के  अन्तर्गत  प्रावेक्षणात्मक  सर्वेक्षण  पहले  ही  किये  जा चुके हैं

 at  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  विस्तृत  भ्रनुसन्धान  शुरू  हो  गया  है
 |

 काम  चल  रहा  है
 ।

 छंटनी  में  निकाले  गये  कर्मचारियों  के  लिये  वैकल्पिक  रोजगार

 fees.  श्री  मो ०  To  ठाकुर  :
 श्रम  शर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 १५  ara  FEKo  को  छंटनी  में  निकाले  गये  कितने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 के  नाम  पुनर्वास  तथा  रोजगार  महा  निदेशालय  में  वैकल्पिक  रोज़गार  के  लिये  पंजीबद्ध

 क्या  रोज़गार  निदेशालय  ने
 छंटनी  में  निकाले  गये  कर्णचाितों  को  काम

 पर

 लगाने के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों  की  wa  तक  कोई  बैठक  बुलाई

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा
 ?

 pan  उपमंत्री  आबिद  Isa

 जी

 यह  तय  हो  गया  था  कि  अतिरिक्त  कर्मचारियों  को  अधीनस्थ  संगठनों  ate

 योजनाओं  में  रोजगार  दिलाने  के  लिए  विशेष  प्रयत्न  किये  जाये  ।

 समाचार-पत्रों  के  लिये  पष्ठानुसार  निलय  सुची

 श्री  सूरज  पाण्ड्य

 treed  श्री  श्रीधर

 कया  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  १२  PEK  के  तारांकित संख्या  €३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बुताने  की  कृपा  करेंगे  fF
 :

 समाचार-पत्रों  के  लिए  पृष्ठानुसार  मूल्य  सूची  लागू  करने  के  बारे  में  इस  बीच  क्या
 प्रगति  हुई

 क्या  कोई  निर्णय  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 सूचना  we  प्रसारण  मंत्री
 :  से  लागू  की  जाने  वाली  मूल्य

 सूची  का  eater  विधि  मंत्रालय  की  सलाह  से  तैयार  किया  जा  रहा  है  भ्र ौर  aa  है  कि  इस  सप्ताह

 अथवा  उसके  खास  पास  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  प्रौढ़  जेसा  कि  अधिनियम  के  अनुसार

 है  यह  rarer  और  संस्था  को  उनकी  राय  जानने  के  लिये  भेज  दिया  जायेगा

 ।

 मूल  अंग्रजी  मैं
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 जम्म  सीमा  के  पास  बम  विस्फोट

 झ  Wo

 गल

 देव

 eee  सिह

 :

 1१४४६.
 2  at

 [st  se

 च

 हूँ  चल

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  ह  कि  ard  PER  के  भ्रान्ति  सप्ताह  में  जम्म  सीमा  के  पास  एक

 बम-विस्फोट  gat  कौर

 यदि  तो  पाकिस्तानियों  की  ऐसी  उच्छेदन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  क्या

 कायंगाह्दी की  गई  है  ?

 मंत्री
 के  सभा-सचिव  सादत  लो  at)  जम्मू-सियालकोट

 सीमा  से  किसी  विस्फोट  का  समाचार  नहीं  मिला  है  ।  area  उन  तीन  विस्फोटों से  है  जो

 ५ अ्रौर  १६  P&Go  को  मनकोट  पुलिस  चौकी  मैन्क्स  में  प्रो  उस  के  पास  हुए  थे

 जिनके  कारण  पंचायतघर  ale  एक  स्कूल  को  कुछ  नुकसान  पहुंचा  था  |

 पाकिस्तान  अधिकृत  क्षेत्र  से  विध्वंसकारियों  की  कार्यवाहियां  रोकने  के  लिए

 कारीगर  प्रत्येक  सम्भव  कार्य  करते  हैं  ।

 सीमान्त  सड़क  विकास  बो

 (  श्री  हेम  बरुआ

 2vv9  श्री  लाचार

 श्री  दी०  च०  शर्मा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  में  ही  एक  सीमान्त  सड़क  विकास  बोर्डे  बनाया

 है  ग्रोवर  प्रधान  मंत्री  उसके  प्रधान  हैं

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  श्र

 )  किन  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता दी  गई  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी

 बोड़  की  रचना  कौर  उसके  कार्य  बताने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  अनुबंध  संख्या  ८७]

 यह  जानकारी  देना  लोक-हित  में  नहीं  है  ।
 ———  wa  सता  े  क

 मूल  अंग्रेजी



 म्श्दे  १८८२  लिखित  उत्तर  KWL

 ae  में  सर  का
 अनियमित

 1१४४८  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  पुनर्वास  तथा  अ्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  ७

 LENE
 के

 अतारांकित
 रन  संख्या  १०२२  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 पंजाब
 में  भूमि  के  नियमित  आवंटन  की  शिकायतों  की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये

 जो  जांच  भ्रमणकारी  नियुक्त  किया  गया  था  क्या  सरकार  ने  उसके  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर
 लिया

 और

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  रहा ?

 ‘fyrate  तथा  श्रल्पसंखयक-कार्य  मंत्री
 मेहर  चन्द

 :  अर  प्रतिवेदन

 पर  भ्र भी  विचार  हो  रहा  है  ।

 WlaTR  में  कोयला-खान  wat

 [  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 J  श्री  प्रभात  कार  :

 1१४४९.
 श्री  स०  Ato  बनर्जी :

 [sit  मोहम्मद  इलियास  :

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झा साम  के  कोयला-क्षेत्रों  को  भी  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  पं  चाट  के  क्षेत्राधिकार  में

 लाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 क्या  चेरा पूंजी  कोयला  खान  मजदूरों  की  से  कोई  अभ्यावेदन  किया  गया  श्र

 क्या  मजदूरों  ने  इस  मामले  में  प्रादेशिक  श्रम  आयुक्त  से  प्रार्थना  की  श्र  उसने इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की
 है

 ?

 श्रम  उपमंत्री  (att  प्राचीन  :  ate  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  यंत्र  प्रणाली

 आसाम  सरकार  को  सहायता  से  मालिकों  शर  कर्म  चोरियों  के  सोच  समझौतों  हो  गया  है  जिसके

 अनुसार  मालिकों  ने  पंचाट  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करना  मंजूर  कर  लिया  है  ।

 जी  af

 ~
 दक्षिण  श्रफ़ोक़ा  म  पास-विरोधी  झगड़े

 1१४५०.  श्री  रघुनाथ  सीध  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  में  ग्राहकी-एशियाई  दल  को  बैठक  २४  eho

 को  इस  बात  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिये  हुई  थी  कि  दक्षिण  अफ़रीका  में  हाल  के  पास-विरोधी

 झगड़ों में संयुक्त में  संयुक्त  राष्ट्र  क्या  कार्यवाही कर  सकता  है

 यदि  तो  भारत  का  क्या  मत  कौर

 क्या  भारत  ने  यह  मामला  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  उठाया  है  ?

 faa  ate  में

 277  (Ai)



 ५१५२  लिखित  उत्तर  १२  ReKo

 विंदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव
 सादत  चली

 :
 जी  हां  ।

 याई  दल  की  बैठक  २३  १९६०  को  हुई  थी  उसने  दक्षिण  sale  संघ  में  बड़े  पैमाने  पर

 भ्रांतियों  की  हत्या  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  विचार  किया  २४  ः  को  एक  दूसरी  बैठक  में  सुरक्षा

 परिषद्  के  विलम्ब  अधिवेशन  की  मांग  करने  का  निश्चय  किया
 ।

 श्रमिक-एशियाई  दल  के  अरन्य  सदस्यों  के  साथ  साथ  भारत  ने  भो  सुरक्षा  परिषद्
 के

 mee के  नाम  दिनांक  २५  मार्च  के  पत्र  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  जिसमें  सुरक्षा  परिषद्  की  ग्र विलम्ब

 बैठक  बुलाने  की  मांग  की  गयी  थी
 ।

 जी  हां
 ।

 भारतीय  प्रतिनिधि  ही  एशियाई-ग्राफ़िक  राष्ट्रों  में  सर्वप्रथम  था  जो  परिषद्

 का  सदस्य  नहीं  था  जिसने  यह  मांग  की  थी  कि  परिषद्  में  उसकी  सुनवाई  हो  ।

 छंटनी  में  निकाले  गये  करमचारी

 श्री  Alo  ब्०  ठाकरे  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  मंत्रालयों  ने  पुनर्वास  तथा  रोजगार  के  महानिदेशक  को  PeUe—Ko F में  भर्ती

 के  लिये  तृतीय  are  चतुर्थ  श्रेणी  के  छंटनी  में  निकाले  गये  कर्मचारियों  के  नाम  भेजने  के  लिय  लिखा

 इस  wafer  में  भारत  सरकार  के  छंटनी  में  निकाले  गये  कितने  ऐसे  तृतीय  ae  at

 श्रेणीयों  के  कर्मचारियों  को  काम  पर  लगाया  गया

 निदेशालय  में  १  १६६०  को  एसे  कितने  तमंचा  रियों  के  नाम  प्रतीक्षा-सूची  में

 भ्र ौर

 इन  बचे  हुए  कमंचारियों  को  कब  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  काम  मिलने

 सम्भावना है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  तीन |

 १६१
 श्रेणी

 रे

 श्रेणी
 ४

 2  द्र

 2,552

 यह  बताना  सम्भव  नहीं है  ।

 बर्मा  में  भारतीय

 श्री  लाचार  :

 TERERR.  4
 श्री  रघुनाथ  सिंह :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बर्मा  में  भारतीयों  ak  तामिल  संघ  ने  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  बताया  गया

 था  कि  उन्हें  बर्मा  में  oat  नागरिकता  तथा  अन्य  मामलों  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  ;
 \

 क्या  सरकार  ने  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  कोई  HAT  की  at

 यदि  तो  इनका  क्या  परिणाम  निकला  हैं
 ?

 मूल  x WATT  में
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 विदेदिक-कार्य  मंत्री
 के  सभा-सचिव

 सादत  चली  :
 बर्मा  में  तामिल  संघ  से

 एक  ज्ञापन  प्राप्त  डा  है  |

 श्र  जो  बातें  उठायी  गयी  थीं  उनमें  से  अधिकतर  सरकार  रंगून  में  भारतीय

 दूतावास  को  बतायी  गयी  थीं  जहां  कहीं  प्रावव्यक  भारतीय  दूतावास  ने  सम्बन्धित  बर्मी

 अ्रधिकारियों  को  लिखा  भी  था  ।  arr  तामिल  संघ  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  इन  बातों  पर  कौर  भी

 विचार  किया  गया  ate  रंगून  में  भारतीय  दूतावास  को  उचित  आदेश  मेज  दिये  गये  हैं
 ।

 बर्मा  सरकार

 से  जो  प्रार्थना  की  गयी  है  उसके  परिणाम  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी

 श्रमुतसर  में  चित्रपट  विभाग  डिवीजन  )
 के  कर्म  चार  यत  पर  प्रहार

 श्री  दी०  Wo  फार्मा  :

 शीघ्र
 छह

 सि०  सहगल  :

 श्री  हेम  :

 श्री  प्र०  Wo  बरुआ

 1१४५३.  श्री  लाचार  :

 श्री  ख़ुशवन्त राय  :
 |

 श्री  वाजपेयी  :
 |

 को  दलजीत fag  :

 |  श्री  प्ररविन्द  घोषाल
 :

 कया  सूचना  श्योर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  चित्रपट  विभाग

 के  कर्मचारियों  जब  वे  भ्र मृत सर  के  स्वर्ण  मन्दिर  में  बाकायदा  अनुमति  लेकर  चित्र  ले  रहे

 मारा  पीटा  गया  कौर  सामान  को  भी  नुकसान  पहुंचा  ;

 यदि  तो  इस  घटना  का  क्या  कारण  और

 इसके  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 frat  शर  प्रसारण  मंत्री  :
 जी  हां  ।

 ate  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  दंड  सं  पिता  की  धारा  ४३५/

 WR’  के  अधीन  मामला  दर्ज  कर  लिया  गया  है  जांच  जारी  है
 ।

 गोलमा-बम्बई
 स्टीमर  सेवा

 [|  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1१४५४.  थी  पाटेकर  :

 श्री  दी०  सच  दार्मा :

 क्या  प्रधान  मंत्री ७  १९  ५९  के  झ्र तारांकित बरन  सख्या  १०  १७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गोझा  कौर  बम्बई  के  बीच  स्टीमर  सेवा  area  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में

 इस  समय  स्थिति  कया  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव
 सादत  wet

 :
 स्थिति  में  कोई  परिवर्तन नहीं

 |

 faa  aint में
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 प्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थाएं

 1१६९४.  श्री  Fo  मधुसूदन  राव
 :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रेप  करेंगे  कि

 न्र  प्रदेश  में  कितनी  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थायें  काम  कर  रही  कौर

 में  ऐसे  कितने  इन्सटिट्यूट खोलने  का  विचार  है
 ?

 भ्रम  उपमंत्री  श्रावित  अली )  दस

 \

 काम  दिलाई  दफ्तर

 1९६६५.  श्री
 दी०  शर्मा

 :  क्या
 नत  प्रत  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  PEXVE—Ko  में  प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  काम  fears  दफ्तरों

 में  पंजीबद्ध  किया  गया ;

 (a)  उसी  wafer  में  प्रत्येक  राज्य  में  काम  fears  दफ्तरों  को  कुल  कितने  रिक्त  स्थानों

 की  सुचना दी  गयी

 उपयुक्त  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य  में
 कुल

 कितने  व्यक्तियों  वास्तव में  रोजगार

 गया ;

 इनमें  से  कितनों  को  राज्यों  केन्द्र
 अर्ध-सरकारी  श्र  गैर-सरकारी फर्मो  में  नौकरी

 दी  कौर

 क्या  रोजगार  ढूंढ़ने  वालों  के  fat  व्यवसायानुसार  विभाजन  में  कोई  परिवर्तन  दे  खा
 गया  +  ?

 TAA  उपदेशो  आबिद  से  १९४५६ से  Rego  तक

 की  अवधि  के  लिये  जानकारी  सहित  विवरण में  दी  हुई  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 संख्या  | क क  १९६०  के  लिये  gins  अभी  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 RENE  ait  १९६०  के  ara तक  स्थूल  व्यावसायिक  समुदायों  के

 चालू  रजिस्टर  में  प्राणियों  की  संख्या  का  प्रतिशत  विभाजन  तुलना  के  लिये  नीचे  दिया  जाता  है  ।

 चाल  रजिस्टर  पर  प्राणियों  का

 व्यावसायिक  सम  राय  प्रतिशत  विभाजन

 BKE  को  YE-R-GO  को

 |

 औद्योगिक  प्रय वे क्षण

 कुशल  प्रौढ़  अर्थ  कुदाल  था

 लिपिक  सेवायें  २६  २४

 घरेलू  सेवायें

 थि  सम्बन्धी

 औजार  ५२  न  प

 eq  द

 जो  १००  १००

 मिल  wast  में
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 दिल्ली  में  रोजगार

 116६६.  श्री  दी०  do  फार्मा  क्या  श्रम  झर  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ३१  १९६  ०  को  दिल्ली  के  रोजगार  दफ्तरों  में  चाल  रजिस्टरों  पर  कितने  इंटरमीडिएट

 गिक्यु नेट  बेरोजगार  हैं
 ?

 जिम  उपमंत्री  आबिद  जानकारी नीचे  दी  जाती  है

 श्रेणी  ३१  Rego  को  चाल  रजिस्टर

 में  संख्या

 लाला

 कमवा

 ग्रेजुएट  0°

 इंटरमीडियट  xy  २०२

 मैर्ट,क्यलेट  20, %R¥

 a ST  a

 कुल  ६,३८०

 राजस्थान  r
 t  उत्पादन

 1१६६७.  श्र
 ato

 पत्र  शर्मा
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  PEYW—US  QEYS—VNE WIT और  PEYE—Go  में  राजस्थान में  अलग  अलग  कुल

 कितने  नमक  का  उत्पादन  हुआ  ;

 इन  तीन  वर्षों  में  लग  प्लग  प्रत्येक  कारखाने  में  कितने  नमक  का  उत्पादन

 नमक  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  विभिन्न  कारखानों  को  तीन  वर्षों  में  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  ar

 क्या  राजस्थान  के  नमक-उत्पादन वाले  क्षेत्रों  में  सड़कों  में  सुधार  करने  के  लिये

 ोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 यदि  तो  कितनी  सहायता  दी  गयी
 ?

 1  उद्योग  मंत्री  मनु भाई  कौर  (@).  आवश्यक  जानकारी  वाला  विवरण

 संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  oe]

 चूंकि  राजस्थान  में  नमक का  सारा  उत्पादन  में  तैयार  किये

 गये  नमक  की  थोड़ी  सी  मात्रा  को  छोड़  नमक  विभाग  द्वारा  या  हिन्दुस्तान  साल्ट
 कम्पनी  लिमिटेड

 द्वारा
 जो  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वामित्व  की  लिमिटेड  कम्पनी

 चलाये
 गये  नमक  के  कारखानों

 में  होता  इसलिये  गेर-सरकारी  व्यक्तियों को  या  राजस्थान  सरकार  को  नमक  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिये  राजस्थान  के  नमक-उत्पादन  वाले  क्षेत्रों  की  सड़कों  में  सुधार  करने  के  लिये  कोई

 वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गयी  है  ।

 अंग्रेजी  में
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 कलकत्ते  को  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना

 1१९९८.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :
 क्या

 ware  ate
 संप्रग  मंत्री  यह  बताने की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  गंदी  बस्तियां  हटाने  की  योजना  के  सम्बन्ध  में  कलकत्ते के  लिये  कोई  धनराशि  मंजूर

 की  wat  कौर

 यदि  तो  १६५९-६०  में  कितनी  रकम  मंजूर  की  गयी  है  ?

 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  alta  Fo  :  ३८०  लाख  रुपये  में

 जिस  रकम  तक  दूसरी  योजना  अ्रवधि  में  पश्चिम  बंगाल  में  गंदी  बस्तियां  हटाने  की  परियोजनायें  मंजूर

 की  जा  सकती  ७१.  ०४  लाख  रुपये  की  अनुमोदित  लागत
 की  दो  परियोजनाओं  १९५७

 में  कलकत्ते के  लिये  मंजूर  की  गयी  थीं  प्रौढ़  234, Yo We ४०  लाख  रुपये  की  अनुमोदित  लागत  की  कलकत्ते

 के  लिये  पांच  और  परियोजनाश्रों  पर  राज्य  सरकार  मंजूरी  देने  वाली  है  ।

 PEYE—Ko  में  योजना के  हथीन  परिचित  बंगाल  के  लिये  नियत  की  गई  ८१  लाख

 रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  की  तुलना  में  २०  ८६  लाख  रुपये  की  रकम  दी  जानी  थी  जो  saad  मंजूर

 की  गधी  रियो  जता पम ों  पर  होते  वाले  पर  aaa  थी  ।  Peys—yvE  में  जो  रकम  ज्यादा

 देदी  गयी  थी  उसे  घटा  कर  वास्तव  में  केवल  ५.  ५१  लाव  रुपये  को  रकम  दी  गयी  |

 बागे  पंचाट

 Freee.  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  प्रदान  मंत्री  १५  १९५६  के  शअ्रतारांकित

 प्रशन  संख्या  १४४०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः  बागे  पं  चाट  के  अन्तरगत  राज्य

 के  हह्तात्तरग  सम्बन्धी  र  कया  विस्तृत  बातें  तथा  आंकड़े  एकत्रित  किये  गये  हैं  ?
 ]

 fara  मंत्री  aa  वैदेशिक-कार्य  मंत्रो  (att  जवाहरलाल  :  १४

 १९६०  को  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।

 ट्रक्टर  बुलडोजर

 1२०००.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  तया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEYE—FO  में  भारत  में  कितने  ट्रक्टर  तथा  बुलडोजर  sara  किये  गये  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  एक  विवरण  संलग्न है
 ।  परिशिष्ट  ग्रतुबन्ब

 संख्या  €०]

 श्रीनगर  प्रदेश  में  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना

 1२००१.  को  Fo  सुवचन  राव  :  क्या  श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  PEXE-Fo  में  प्यार  प्रदेश  के  नगरों  में  गन्दी  बस्तियों  के  हटाने  के  लिये  || म्रान्घ्र  प्रदेश

 सरकार  को  कितना  धन  झ्रावंटित  किया  गया  है  ;

 sara we क्या  ARS  प्रदेश  सरकर  ने  SUT  काल  में  पूर्ण  <rfar  का  प्रयोग  किया  हैं  ;  कौर

 मूल  प्रंग्रे जी  में
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 aa  तक  नामवार  कितने  नगरों  तथा  उपनगरों  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाया  गया

 श्रावास  सनौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  तथा

 PEYE-FO  में  गन्दी  बस्ती  हटाने  की  योजना के  प्राण  प्रदेश  सरकार  को  केन्द्रीय  सहायता के

 रूप में  २४  ३०  लाख  रु०  आवंटित किये  थे  जिन  में  से  4.9%  लाख  रु०  इस  ग्राघार पर उन्हें पर  उन्हें

 देय  हुए
 कि

 वे  उक्त  वर्ष  में  इतना  व्यय  करेंगे
 ।  a  ५८-५६  में

 योजना
 के

 न्तगंत  किये  गये  अधिक

 भुगतान को  घटा  कर  केवल  ५.  १३  लाख  रु०
 वास्तव

 में  दिये  गये  ।

 हैदराबाद  गुन्टूर  भर  चिराला  के

 नगरों में  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  के  लिये  २,७५१  एककों के  निर्माण  के  लिये  अब  तक

 AE, OX  लाख  रु०  की  ११  गन्दी-बस्ती-हटाना  परियोजनाओं  स्वीकार  की  गई  हैं  ।

 खाने  का  तम्बाकू

 1२००२.  को  नंजप्पा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  १९६०
 के  तारांकित

 प्रदान  संख्या २७१  के  उत्तर  के  प़न्बन्घ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 खाने  का  तम्बाकू किस  किस  देश  को  निर्यात  होता  है  ;

 हमारे  देश  में  यदि  तम्बाकू  होता  है
 तो

 प्रति  वर्ष  कितना  ;  भर

 (7)  हमारे  देश  के  किस  किस  भाग  में  आयात  किया  गया  तम्बाकू  प्रयोग  होता  है
 ?

 मंत्री  :  सिंगापुर  तौर  मलाया  |

 PeNE  में  ५८,८८३  पौंड  खाने  का  अ्रनिर्मित  तम्बाक्  प्रख्यात  हुआ  |

 दक्षिण  भारत  विशेषकर  केरल  राज्य  में  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  पकड़ी  गई  नौकाएं

 २००
 St राम  कृष्ण  गुप्त  :]

 श्री  दी०  चं०  शर्मा

 क्या  प्रधान  मंत्री  १८  PENE  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  १७०१  के  उत्तर के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जूट  से  भरी  हुई  उन  तीन  नौकरों  को  छोड़ने  की  नवीनतम  स्थिति

 कया है  जो  १९५८  के  तीसरे  सप्ताह  में  नू  रपुरकटी  बंगाल  )  के  पास  पदमा नदी

 में  पाकिस्तानी  सेना-क्मचारियों ने  पकड़ी  थीं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदिक-कार्य  जवाहरलाल
 :  wa  पाकिस्तान  सरकार  ने

 भारत के  उच्च  भ्रायुक्त  को  बताया  है  कि  न्यायालय  के  एक  झ्रादेशाधीन  जूट  का  सामान  सार्वजनिक

 नीलाम  से  बेच  दिया  गया  है  परन्तु  उस  का  कितना  मूल्य  मिला  यह  नहीं  बताया  है  ।  कहां  जाता  है

 किਂ  तीन  नौकाएं  पूर्वी  पाकिस्तान  के  कब्जे  में  हे  ।

 भारत  सरकार  पाकिस्तान  में अ्रपने  उच्च  छ  द्वारा  जूट  के  सामान  से  प्राप्त  राशि  के

 प्रेषण  ate  तीनों
 नौकाओं

 को  छुड़ाने
 का  प्रयास कर  रही  है

 ।

 मूल  अंग्रजी में
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 फैरल  बागान  की  हड़ताल  की  जांच

 1२००४.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  १५  ReKE  के

 भ्र तारांकित प्रश्न  संख्या  १४२४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बया  केरल

 बागान  हड़ताल की  जांच  समाप्त हो  गई  है  ?

 faa  उपमंत्री  आबिद  :  ईजनस्  परिस्थितियों के  कारण  जांच  नहीं  की

 जा  सकी
 ।

 कब  मामले  मेंधार  कार्यवाही  न  करने
 का

 निश्चय  किया  गया  है  क्योंकि  घटना  हुए  १10

 बर्ष  से  प्रतीक  हो  गया  है  i  फिर  भी  संभव  है  कि  जांच  करने  से  कोई  लाभ  न  हो  ।

 मैगनीज  वयस्क  का  निर्यात

 1२००५.  श्री  राम
 कृष्ण  गुप्त

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १५  Pex

 के  अतारांकित दन  संख्या  १४६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खनन  के  ढंगों  में  सुधार  अयस्क के के  परिवहन की  अधिक  सुविधाओं की  व्यवस्था

 आदि  कर  के  भारतीय  मैंगनीज  अयस्क  के  मूल्य  में  कमी  करने  की  सिफारिश  करने  के  लिये  मैंगनीज़

 वयस्क  व्यापार  संवर्धन  समिति  द्वारा  नियुक्त  की  गई  उपसमिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो
 कया सिफारि दों की  गई  हैं  ;  और

 उन  पर  क्या  कायंवाहीਂ की  गई  है  ।

 मंत्री  :  से
 राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  बनाई

 गई  समिति  वर्गीय  हितों  के  कारण  सारे  व्यक्तियों  के  लिये  सामान्य  लाभदायिक  सहयोग  का  उपयुक्त

 प्रबन्ध  करने  का  कोई  अच्छा  सुझाव  नहीं  दे  सकी  ।  इस  दृष्टि  से  वास्तव  में  समिति  ने  कार्य  करना  बन्द

 कर  दिया  है  ।  कोई  श्रौपचारिर्क  प्रतिवेदन  तैयार  करने  का  या  समिति  की  सिफारिशें  रिका

 करने  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  ।

 जताई  और  Wats  का

 राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 |  श्री  स०  चं०  सामन्त :
 1२००६.

 श्री  सुबोध  aaa
 :

 श्री  रा०
 च०

 माझी
 :

 पना र  घरा
 4.0  रां  |  दिर  LAS  |  ARTY  संख्या  १४२८  के क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १५  १९५६

 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारी  ढलाई  गढ़ाई  का  कारखाना  बनाने  का

 निश्चय  करने  में
 aa

 तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 faaiter tat  सुभाष  आशा
 है  कि

 २१  PeXE  को  प्राप्त
 हुई

 विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  स्वीकार  कर  ली  जायेगी  ।  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  ने  परेग  के

 टेक्नो एक्सपोर्ट से  ३०  १९६०  को  एक  ठेका  किया  था  कि  वहू  ८७  लाख  रु०  मूल्य पर

 की  स्थापना  के  लिये  सारे  मशीन  श्रौजार  तथा  सामान  का  संभरण  करे  |  इस  कारखाने में

 मशीनिंग  रोलतਂ  बनाने  की  योजना  है
 |

 00020
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 एसिडਂ

 कि

 1२००७.  sit  सके  देव  :
 क्या  वाणिज्य  तया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 PENS-UE  श्र  PEYXE-Ko  में  कितना  एसिडਂ  भारत  में  आयात  किया

 गया  तथा  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई  ;

 देश  में  इस  का  क्या  प्रयोग  होता  है  ;

 क्या  प्रादेशिक  झनुसंवान  हैदराबाद  में  किये  गये  अनुसंधान  के

 स्वरूप  एसिडਂ  क  स्वदेशीय  उत्पादन  वाणिज्यिक  आधार पर  प्रारम्भ  किया  जा  सकता

 |
 है  पर

 इस  के  उत्पादन  के  लिये  उद्योग  स्थापित  करने  में  कितने  वित्त  की  आवश्यकता होगी

 (=)  क्या  देश  में  इस  का  उत्पादन  करने  के  लिये  लाइसेंस  के  लिये  कोई  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त

 gar  है  या  सरकार का
 विचारे  इस  का  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करने  न ऋ

 मं
 ay  (orl  Want SB रहे  ध  स  प्रा  bab  सत  दाहिनी  (¥)

 से  (=) न  |  ६१  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 PEYS—NE  में  बैन्जोइक  एसिड  निम्न  मंत्रियों  में  आयात

 किया  गया  :

 ay  अरयात  की  मुल्य

 मात्रा  रु०  में  )

 १३५ PEYS—KE  GRE

 PEXE—Go  2eye)  CES  २

 एनीपाइरेटिक  खाद्य बैत्जोइक  एसिड  रंगों  में

 परीक्षक के  रूप  में  प्रयोग  होता  है  ।

 प्रादेशिक
 हैदराबाद  ने  बैन्जोइक  एसिड  के  निर्माण

 के  लिए  wat
 कोई  झ्रनुसन्धान  नहीं  किया  है

 ।

 g  टन  दैनिक  उत्पादन-क्षमता  की  समन्वित  परियोजना  का  मूल्य  लगभग  तथा

 अस्थायी-रूप  में  €  लाव  रु०  होगा  |

 wat  तक  उद्योग  तथा  विनियमन )  १९५१  के  हस्तगत

 लाइसेन्स  के  लिए  किसी  गैर  सरकारी  पार्टी से  कोई  प्रार्थनापत्र  प्रात  नहीं  gat  हैं  ।

 amen  एसिड  का  निर्माण  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  की  मूल  जीव  संबंधी  रसायनों

 तथा  अ्रन्तरपदार्थो ंके  निर्माण  की  योजना  में  सम्मिलित  है  ।

 मूल ्  aaa  में

 १  Benz  iy  Shall. aic  Acid
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 1२००८.  सोलर  Fo  देव  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 PEAG—-LE  झ्र  FEXYE-Fo  में  कितना  बेन्जोएटਂ  भारत  में  आयात

 fear  गया  तथा  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय

 देव  में  इसका  क्या  प्रयोग  होता  है  ;

 क्या  प्रादेशिक  ग्रनुसन्धान  हैदराबाद  में  किये  गये  अनुसन्धान  के

 बेनजीर  बेन्जोएटਂ  का  स्वदेशीय  उत्पादन  वाणिज्यिक  आधार  पर  area  किया  जा

 सकता
 है  ;

 (7)  इस  के  उत्पादन  के
 लिये  उद्योग  स्थापित करने  में  कितने  वित्त  की  आवश्यकता  होगी  ;

 कौर

 क्या  देश  में  इसका  उत्पादन  करने  के  लिए  लाइसेंस  के  लिए  कोई  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त

 हुआ  हैं  या  सरकार  का  विचार  इसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करने  का  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :

 से  (T)e  एक  विवरण  संलग्न
 है

 विवरण

 PEYG—YE  और  PexE  ६०  में  बैन्जोएटਂ  निम्न  मात्रा  में  रायात

 किया  गया

 ay  आयात  की  मात्रा  ए

 में  )  (1०००  रु०  में  )

 PEYS—KE  *  OOY  १६२

 LEXE—Fo  4&E  Rok

 ue)

 बेनजीर  बैन्जोएट  एन्टी  स्पेसमोडिक  *,  प्लास्टिक  नज़र
 '

 मिटिसाइड
 '

 के  रूप  में  प्रयोग  होता है  ।

 नें प्रादेशिक  श्रतुसन्धान  हैदराबाद  बन् जो एट  का

 वाणिज्यिक  are  पर  उत्पादन  करने  के  लिए  कोई  wares  नहीं  किया है  ।

 ’

 टन  दैनिक  उत्पादन  क्षमता  की  समन्वित  परियोजना  पर  अस्थायी  रूप  में  लगभग

 £  लाख  रु०  व्यय  होंग े।

 इस  वस्तु  के  निर्माण  के  लिए  किसी  भी  TL-ACHTAT  पार्टी  से
 उद्योग  तथा

 १९४५१  के  झ्न्तगंत  लाइसेन्स  के  लिए  कोई  प्रार्थना-पत्र  नहीं  मिला

 है  ।  इस  वस्तु  को  सरकारी क्षेत्र  में  बनाने
 की  भी

 कोई  योजना  नहीं  है
 ।

 मिल  अंग्रेज़ी  में
 १  Benzyl  Benzoate.

 २  Anti-spasmodic. '
 १  Plasticizer.

 ४
 Miticide.
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 बेनजीर  *

 1२००८.  श्री  प्र०  के०  देव  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 PEYG—VE  आर  PEXE—KO  में  कितना  एसीटेंट  '  भारत में

 किया  गया  तथा उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई  ;

 देश  में  इसका  क्या  प्रयोग  होता  है

 कया  प्रादेशिक  अनुसन्धान  हैदराबाद  में  किये  गये  प्रमुख  के  फलस्वरूप

 एसीटेटਂ  का  स्वदेशीय  उत्पादन  वाणिज्यिक  झ्राधार  पर  किया  जा  सकता  है  ;

 इस  के  उत्पादन के  लिये  उद्योग  स्थापित  करने  में  कितने  वित्त
 की

 श्रावक्यकता  होगी  ;

 कौर

 क्या देश  में  इसका  उत्पादन  करने  के  लिए  लाइसेन्स  के  लिए  कोई  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त

 हुआ  है  या  सरकार  का  विचार  इसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करने  का  है  ?

 1  उद्योग  मंत्री  wars  से  एक  विवरण  संलग्न  हैं
 ।

 विवरण

 geXs  ate  Qeue a में  एसी टेट  की  निम्न  मात्रा का  आयात

 ay  मलय

 मे  रु

 Feys  RoXo  २८
 हे

 ह  ३  E53  २४८ PERE

 एसीटेटਂ  सुगंध-गृह॒  के  लिए  कच्चा  सामान  के  रूप  में  ate  विलायक के

 रूप  में  प्रयोग  होता  है  |

 प्रादेशिक  अनुसन्धान  प्रयोग-शाला  हैदराबाद  ने  एसी टेट  का  वाणिज्यिक

 आधार  पर  उत्पादन  करने  के  संबंध में  कोई  भ्रनुसंधान  नहीं  किया  है  ।

 टन
 दैनिक

 क्षमता
 की

 समन्वित  परियोजना
 पर

 लगभग  कौर  अस्थायी  रूप  में

 लाख  रु०  व्यय  होंगे  |

 (&)  गैर  सरकारी  क्षेत्र में  इस  वस्तु  के  निर्माण  के  लिए  wae तक  एक  योजना  का

 ara  दिया  गयाहै  ।  सरकारी क्षेत्र  में  इस  वस्तु  का  उत्पादन  करने की  कोई  योजना  नहीं  हैं  ।

 रे
 हिसार

 1२०१०.  श्री  प्र०  Fo  देव  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PeYG-KE  शौर  PEXE-Ko  में  कितने  सेज  का  भारत
 में  ग्रायात  किया

 गया  तथा  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय हुई  ;

 देश  में  इसका  कया  प्रयोग  होता
 है  द

 |

 मूल
 gist  में

 t  Benzyl  Acetate.

 थे  Sagears.
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 क्या  सेंट्रल  ग्लास
 एण्ड

 सिरेमिक  fort  कलकत्ता में  गये
 ae.

 का  र देशीय  उत्पादन  वाणिज्यिक  start  पर  आरम्भ  कियाः अनुसन्धान  के  फलस्वरूप

 जा  सकता  है  1

 इसके  उत्पादन के  लिए
 उद्योग  स्थापित  करने  में  कितने  वित्त की  आवश्यकता  दोगी

 शौर

 क्या  देश में  इसका  उत्पादन
 करने

 के  लिए  लाइसेन्स  के  लिए  कोई  प्रौढा-पत्र

 प्राप्त  हुमा  है  या सरकार  का  विचार इसका  उत्पादन  सरकारी क्षेत्र  में  करने  का  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  का  आयात नहीं  होता  ।

 (a)  भट्टी की  गैसों  के  जहरीले  प्रसर
 से  बचाने के  लिए  मिट्टी के  दब तन  प्रादि  पकाने के

 लिये  डिब्बों  केरूप  में  ।

 rr
 सगर तथा

 मिट्टी  के  बर्तन  के  कारखाने  पहिले  से  ही
 पी

 बना  रहे

 हैं  ।  उन  के  उत्पादन की  कोई  टेक्नीक  नहीं  हैं  ।  सेंट्रल  ग्लास  एण्ड  सिरेमिक  frag

 कलकत्ता  ने  प्रयोग  होने  वाली  टेक्नीक  आर  पदार्थ में  सुधार  करने पर  प्रयोग  किया  था

 किसी  विशिष्ट  परिणाम से  लाभ  उठाने  का  कोई  प्रदान  नहीं  है  कौर  न  ही  यह  ast

 | पेशेन्ट  feat  गया  है

 कोई  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  नहीं
 हुमा  है  शर

 न
 ही  सरकार  का  विचार  सरकारी

 क्षेत्र  में  उत्पादन  करने  का  है  ।

 ऊष्नसह  इट

 1२०११  शशी  प्र०  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 PEYE—Qo PEYG—KE  उप्मसह  sti का  भारत  में  कितना

 आयात  किया  गया  तथा  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई

 देश में  इसका  क्या  प्रयोग  होता  है  ;

 क्या  राष्ट्रीय  घातुकार्मिक  जमशेदपुर  में  किये  गये  अनुसन्धान  के

 फलस्वरूप  ऊष्म  xt  का  स्वदेशीय  उत्पादन  वाणिज्यिक  अवार  पर  किया  जा  सकता  है

 इस  के  उत्पादन  के  लिए  उद्योग  स्थापित  करने  में  कितने  वित्त  की  ग्रावइ्यकता होगी

 और

 क्या  देश  में  इसका  उत्पादन  करने  के  लिये  लाइसेंस  के  लिए  कोई  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  |-

 है  या सरकार  का  विचार  इसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र में  करने  का  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मतुभाई  एक  विवरण  संलग्न है  ।  दिखाये

 परिशिष्ट  ३,  प्रबन्ध  संख्या  &e]

 उच्च  ताप  की  भट्टियों तथा  प्रतिक्रिया  पात्रों  में  परत  लगाने के  पदार्थ के  रूप  में  ।

 सभी  प्रकार
 की  ऊष्मसह इंटों  का  निर्माण  देश  में  शभ्रनेक  स्थानो ंपर  वाणिज्यिक

 अ्राघार  हो  रहा है  राष्ट्रीय  धातु  कामिक  जमशेदपुर  द्वारा  बनाई  गई

 मूल  aint
 में

 १  Refractories§
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 चार  प्रक्रियायें  नेशनल  fad  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  प्रा  इंडिया  को  बताई  गई  ताकि

 इन  में  ब्याहा  इट  से वह  उन्हें  वाणिज्यिक  प्रयोग के  लिये  कारखानों  को  बता  दें

 रिफ्रैकटरीज  '१  बनाने  की  प्रक्रिया  वाणिज्यिक प्रयोग  के  लिय  धनबाद  कम्पनी  को  बता  दी  गई  है  ?

 नेशनल  रिसर्च डे  कारपोरेशन  शाक  इंडिया  ग्न्य  ऊष्म सह  बनाते  के  प्रबन्धों  पर  विचार

 कर  रहा है  ।

 !  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  प्रक्रिया  के  वाणिज्यिक  प्रयोग  के  लिए  लगभग

 ८  से  २५  लाव  रु०  तक  की  आवश्यकता  होगी  परन्तु  यह  इस  बात  पर  निरभर  होगा  कि  ऊष्मसह

 ईटों  का  कारखाना  कैसा
 होगा

 ate  उसकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी  ।  २०,०००  टन  की

 वार्षिक  क्षमता के  एक
 weed  रिफ्रैक्टरी

 प्लान्ट  पर  लगभग
 ४०

 लाख  रु०  व्यय  होंगे
 ।

 (=& a  )  सरकार  ने  लाइसेंस  के  लिये  अनेक  प्रार्थना  पत्रों  पर  विचार  किया  है  शौर  कई

 लाइसेंस  दिये  इस्पात  कारखानों  के  लिए  विशेष  प्रकार  की  ऊष्म सह  ईटें  बनाने  के  लिए

 सरकारी  क्षेत्र में  कछ  कारखाने  स्थापित  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ॥

 पाकिस्तानी  राष्ट् जल

 1२०१२.  श्री  पांगरकर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करण  !

 कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  १  PEEVE  के  बाद  से  जम्मू  तथा
 कश्मीर

 में  चले  प्राय  ate  गिरफ्तार  किये  गये

 g&as  की  इतनी ही  wale  के  ais की  तुलना  में  यह  आंकड़े  कैसे  बैठते

 प्रवान  मंत्री  तथा  वैदेशिक
 काय

 मंत्री  जवाहरलाल  १  PeKE

 और  ३१,१९६०  के  बीच  '७२  पाकिस्तानी  राष्ट जन  कश्मीर  के  पाकिस्तान  अधिकृत

 भाग  में  रहने  वाले  व्यक्ति  जम्मू तथा  कश्मीर  में  घुस  aa  थे  ak  उन्हें  पकड़  लिया गया  था

 १९५८-५९  की  इतनी  ही  wafer  में  ऐसे  व्यक्तियों  को  संख्या  ५६  थी  ।

 भारत-पाक  सोभा  घटनायें

 1२०
 ्य

 स

 दी०  चंद  फार्मा :

 क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ७  geuE  को  पिछला  विवरण  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  के  बाद  से  हुई  भारत

 पाक  सीमा  घटनाओं  का  ब्योरा  क्या  है

 जान  शर  माल  की  कितनी  क्षति हुई  है  ;  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  पग  उठाये  हैं
 ?

 .

 नियान  मंत्री  तथा
 वे

 दैनिक  कार्य  मंत्रो  (att  जवाहर  लाल लाल
 :

 श्र  )«  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  &2]

 faa  प्रंग्रेज़ी  में

 १1110:  Refractories
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 सीमा  घटनाओं  का  निबटारा  PEE  कौर  १९६०  में  हुये

 पाकिस्तान  सीमा  सम्मेलन  के  परस्पर-सहमति  से  किये  गये  निर्णयों  के  अनुसार किया  जाता  है  ।  प्रत्येक

 घटना  घटने  के  तत्काल  भारत  के  स्थानीय  कमांडर  ate  जिला  अधिकारी

 स्थित  art  समकक्ष  पदाधिकारियो ंसे  उसका  wet  उठाते हैं  ।  दोनों  देशों  के  जिला  अधिकारियों की

 माहवारी बैठक  में  भी  इन  seal  पर  चर्चा  की  जाती  है  ।  aire  गम्भीर  घटनाओं  की  प्रो

 पाकिस्तान  की  प्रांतीय  सरकारों  का  ध्यान  श्रीकृष्ण किया  जाता  है  ।  सीमा-सम्मेलनों के  बाद  से

 इन  की  गम्भीरता  कौर  संख्या  घट  गयी  है  ।

 व्यापार  प्रतिनिधिमंडल

 oy  देव
 २०१४, ्  श्री  fag

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  PEXE  में  से  कितने

 व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  भारत  जाये  कौर  कितने  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  भारत  से  विदेश  गये  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 नित्यानंद  कानूनगो  )  :

 दो  विवरण  पटल  पर  रखे  जाते  जिनमें  १९५९

 में  भारत  विदेशी  व्यापारिक  शिष्ट  मंडलों  तथा  विदेशों  को  गये  भारतीय  व्यापारिक  शिष्ट

 मंडलों का  ब्योरा दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३]

 स्थायी  श्रम  समिति

 fi

 ं
 1२०१५.  श्री  दि  रिग  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  १८वीं  स्थायी  श्रम  समिति  जिसकी  dor  ५  १९६०  को  दिल्ली

 में  हुई  मजूरी  बोर्डों  की
 स्थापना

 के
 संबंध  में

 निर्णय  लिये  हैं
 ;

 इस  वर्ष  कितने  मजूरी  जोडों  की  स्थापना  की  जायेगी  ;

 क्या यह  सच  है  कि  समिति ने  १९६०  में  amt  बैंक
 जारी  रखी

 कौर

 यदि  at,  तो  इन  बैठकों  की
 तारीख

 कौर  स्थान  क्या  हैं
 ?

 उप-मंत्री  आबिद  :  जी
 नहीं  ।

 सरकार  ने  ऐसा  कोई  निश्चय  नहीं  किया है  |

 और
 ज

 द

 aaa  की

 बैठक  १०  कौर  ११  PERO  को  हुई  थी
 ।

 मूल  भ्र ग्रेजी
 में
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 श्री पद्य  देव  :
 RRR)

 ot  हेम  राज

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिमाचल प्रदेश  में  गुलामों का

 किये  गये
 ? उत्पादन  केन्द्र

 कहां  पर  स्थापित  कियां  गया है  कौर  इस  वर्ष  इस  केन्द्र  द्वारा  कितने  गुदमें  तैयार

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  यह  केन्द्र  प्रभी  तक  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन

 राज्य  सरकार  ने  इसे  महासू  जिले  की  चीनी  तहसील के  सुनाम  नामक  स्थान  में  स्थापित  करने

 का  निश्चय  कर  लिया  इसके  शीघ्र  ही  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है
 ।

 ऊनी  वस्त्रों  का  शिकायात

 श्री  भज  देव  :

 1२०१७.  श्री  मानवेन्द्र  शाहू  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  FEXE—Qo  में  कुछ  निर्यात  करने  के  अनुबन्ध  पर  कुछ  व्यक्तियों

 को  ४१  ey  लाख  रुपयों  के  ऊनी  वस्त्रों  का  आयात  करने  के  लाइसेंस  दिये गये  थे  ;

 यदि  तो  इस
 ara

 के
 कितना  निर्यात

 किया  गया
 ?

 मंत्री  कानूनगो  )
 :

 कुछ  निर्यात  करने  के  अनुबन्ध  पर
 PaUS

 से  RENE  के  बीच  लगभग  RY.  १८  लाख  रुपयों  के  ऊनी  वस्त्रों  के  भ्रायात  के  लिये

 लाइसेंस  दिये  गये  थे  ।

 दिये  गये  लाइसेंसों  पर  कितना  निर्यात  किया  गया  इसके  अंकड़े  प्रभी  उपलब्ध  नहीं

 हैं  क्योंकि  निर्यात  के  संबंध  में  दस्तावेजी  साक्ष्य  देने  की  afar  तारीख  १६६०

 इं  डियन  आक्सीजन  urs  ए  afe  लीन  कम्पनी

 भी  स०  मो ०  बन्दों  :

 1२०  १८.
 मोहम्मद  इलियास

 कया  श्रम  र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  अ्राक्सीजन एंड  एसिटिलीन  कम्पनी  ने  भविष्य  निधि  योजना  अपने

 यदि  तो  क्या  इस  बात  सरकार का  ध्यान  दिलाया गया  था
 ा

 यदि  तो  इस  मामले
 में  सरकार ने  कया  कार्यवाही की  है  ?

 अंग्रेजी  में
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 किम  उपमंत्री
 आबिद  :

 इस  कम्पनी  ने
 कर्मचारी  भविष्य  निधि

 Pex  को  लागू  करने  से  छूट  देने के  लिये  arden किया  था  ।  उसने  अब
 छूट  देने  का  ह. स

 वापस  ले  लिया  है  ae  वह -  अब  इस  योजना  को  क्रियान्वित  कर  देगी ।

 ate  (7)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 प्रो  फार्मों  सम्बन्धी  प्राविधिक  समिति

 २०१९.  भक्त  दरशन  :  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  १७  १९६०  के

 तारांकित प्रदान  संख्या  १७९  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 stra  फार्मो
 के

 संबंध
 में  जो

 प्रविधिक  समिति  नियुक्त  की  गई  उसके

 सदस्यो ंके  नाम  औलाद  क्या  क्या  हैं  ;

 उस  समिति को  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट पेशा  करने  को  गया  है  ?

 उपयोग  मंत्री  मनुभाई  औषध  फार्मों  के  संबंध  में  नियुक्त  की  गयी

 समिति के  सदस्यों  के  नाम  तथा  पद  इस  प्रकार  हैं

 १.  डा०  जी०  पी०  वरिष्ठ  औद्योगिक

 विकास  शाखा  ।  =  अध्यक्ष

 वैकल्पिक

 श्री  nT Oo  श्री  प्रौद्योगिक  विकास  शाखा

 २.  श्री  पी०  एम०  आयोजना  एवं  ives

 वाले  वैज्ञानिक  एवं  प्रौद्योगिक  गवेषणा  नई

 दिल्ली

 ३.  श्री  alo  कार  कार्यकारी  निर्देशक  icaTSse

 श़्येन  are  poss  सुन्दर  नई  दिल्ली

 ४.  डा०  बी०  केन्द्रीय  श्रोता  गवेषणा

 ५.  डा०  बी०  विकास  अफ़सर  ° (ate )  ,  विकास  शाखा

 यह  समिति यथा  शीघ्र  अपनी  रिपो  पेश  कर  देगी  ।

 राज्य  व्यापार
 निगम

 1२०२०.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ण  में  वस्तु  विनिमय  के  सौदे राज्य  व्यापार  निगम  ने  जब  तक  कुल  कितने  प

 किये हैं  ;  atk

 गये  आयात  at  निर्यात  की  वस्तुयें ये
 सौदे  किन  किन  देशों  के  साथ  किये

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  मंत्री  कौर  तीन  विवरण  सभा-पटल पर  रखें

 जाते हैं
 ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ev]

 राज्य  व्यापार  निगम

 1२०२१.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  तीनों  इस्पात  के  कारखानों

 लौह  अयस्क  का  संभरण  करने  का  एकाधिकार  मेसी  ्  एण्ड  कम्पनी  को  दे  दिया है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रो  (att
 जी

 नहीं
 ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  बड़ाजमदा  क्षत्र  के  एसे  सभी  खान  मालिकों  से  खरीद

 की  जाती  है  जो  इस्पात  के  कारखानों  को  लौह  शभ्रयस्क  का  संभरण  करने  के  लिये  राजी हो  गये  हूं

 अर  रेलवे  को  eaters  लोडिंग-स्टेशनों  पर  इसे  लादने  की  स्थिति  मैं  हें  ।

 gat  पाकिस्तान  क  विस्थापित  व्यक्ति

 1२०२२.  श्री  प्र०  ६ हि ५  बरुआ  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  क्री

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  पूर्वी  पाकिस्तान  के  उन  विस्थापित  व्यक्तियों  के  दण्डकारण्य  परियोजना

 में  नये  सिरे  से  फिर  से  बसाने  के  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  करेगी  जो  आजकल  ऐसी  बस्तियों  में  रह

 हें  जिनमें  जीव कोपा जन  करना  उनके
 लिय  एसे  कानों  दे  et  नहीं

 जि

 पर  उनक

 कोर  बच

 नहीं
 है  ;

 कौर

 यदि  तो  क्या  प्रक्रिया  अपनायी  जायेगी
 ?

 तथा  ध्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  पश्चिम  बंगाल के

 में  रहने  बोले  विस्थापित  व्यक्तियों  को  छोड़  कर  wea  स्थानों  में  रहने वाले  विस्थापित

 को  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  बसाने  के  प्रदान  पर  केवल  तभी  विचार
 किया  जा

 सकता
 है  जब  कि

 दीवारों  में  रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों  की  आवश्यकतायें पूरी  हो  जायेंगी

 यह  प्रश्न  इस  समय  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दण्डकारण्य  म॒  परिवहन  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 श्री  श्ररन्विद  घोषाल

 proved  श्री  alo  दास  गीत

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्पक्त-काय मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बस्तर  जिले  में  दण्डकारण्य  परियोजना  के  परिवहन  कर्मचारियों  ने
 १९६०

 के  पहले
 हफ्ते  में  हड़ताल  कर  दौ  थी  ;

 और

 मिलि  अंग्रेजी  में

 277  (Ai)  LSD.4.
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे
 ?

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 जी  हां  ।  परिवहन

 कर्मचारी  एक  दिन  की  हड़ताल  पर  थे  ।

 परिवहन  कर्मचारियों  ने  एक  ड्राइवर  जिसकी  श्रावण  के  मामले  में  खोज  की  जा

 रही  गिरफ्तारी  के  विरोध  में  हड़ताल  कर  दी  थी  ।

 दिल्ली  फे  फीस  कम्प  म  विस्थापित  व्यक्ति

 au  याच  |

 [२०२४०
 /  श्री  स०  Alo  बीजो ं:

 श्री  बज  राज  fag  :

 तथा  श्रल्पसंख्यक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  किंग्स वें  कैम्प  की  रीड्स  लाइन्स  की  बालकों  में  रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों

 से  बैरकें  खाली  करने  के  लिये  कहा  गया

 यदि  तो  बदले  में  उनके  लिये  किस  स्थान  की  व्यवस्था  की  जायेगी
 ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  म६र  चन्द
 :  कौर  किसे

 कालोनी  की  रीड्स  लाइन्स  के  मकानों में  रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बदले में  उन

 मकानों  में  जगह  जायेगी  जो  मालਂ  रोड  पर  बनाये  जा  रहे  हें  ।  लेकिन  मंत्रालय  उन  विस्थापित

 व्यक्तियों के  लिये  कुछ  भी  निर्माण  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  जिन्होंने  रीड्स  लाइन्स  की  कुछ  बालकों

 पर  भ्रनधिकृत  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  है  ।  इस  मसले  पर  दिल्ली  नगर  निगम  विचार  करेगा  |

 कम  चारी  राज्य-बीमा  निगम

 1२०२५  श्री
 मन्थनी

 पिल्ले  :  क्या  श्रम  श्योर
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  कर्मचारी  फेडरेशन  ने  श्रम  सम्बन्धी  अ्रनुचित  शहरीकरण

 के  जो  भ्रारोप लगाये  थे  क्या  उस  सम्बन्ध में  शिकायतों  की  कोई  जांच  की  गयी  थी  ;

 क्या  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ;

 जांच  की  मुख्य  उपपत्तियां क्या  हू  ;

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 बिस  उपमंत्री  आबिद  से  सरकार  द्वारा  प्रतिनियुक्त  वरिष्ठा

 ने  सामान्य  प्रकार  की  विभागीय  जांच  की  थी  ।  रिपोर्टे  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखने

 विचार  नहीं  है  ।  सरकार  विभागीय  जांच  की  उप पत्तियों  भ्रौर  उन  पर  की  गयी  कार्यवाही को

 प्रगट  करना  उचित  नहीं  रामसती  ।

 मूल  wit  में

 क
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 केन्द्रीय  सुचना  सेवा  का  गठन

 JS  श्री  स०  Alo  बनर्जी  :

 1२०२६.
 ‘sit  जगदीश  अवस्थी

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  गठन  होने  पर  जो  लोग  क्रम  २  के  पदों  पर  ्  कर  रहे

 उन्हें  पदावनत  करके  क्रम  तीन  के  पदों  पर  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  जो  लोग  क्रम  ३  के  पदों  पर  काम  कर  उन्हें  करभ  २  पर  स्थायी  कर  दिया  गया

 है  र  वे  क्रम  १  के  पदों  पर  ि  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हे  ;

 यदि  तो  इस  बात  को  ठीक  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 1  qa  तथा  प्रसारण  मंत्री  :  से  केन्द्रीय
 सुचना  नियम

 १९५६

 के  नियम  ५  के  santa  निर्धारित  ढंग  के  अनुसार  ही  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  का  गठन  किया  गया  है  ।

 नियमों के  म्रनुसार  विभिन्न  क्रमों  के  पदों  के  लिये  विभागीय  उम्मीदवारों  को  ही  चुना  जाता  है

 जिन  अधिकारियों का  पद  स्थायी  नहीं पदोन्नति  भ्रमणा  अ्रवनति  at  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 होता  तो  उन्हें  अस्थायी  पद  पर  काम  करना  ही  होता  हैदर  वह  पद  क्रम  में  नीचा  होता  है  ।

 पत्र  सरिता  तथा  प्र  वार  सम्बन्धी  पदों  पर  लोगों  का  स्यवाथीकफर ण

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :

 1२०२७.
 ‘Ltt  जगदी दा  झ्र वस् थी

 कया  स  बना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने  का  प्रयत्न  करेंगे
 कि

 क्या
 केन्द्रीय  गृह-कार्य  मंत्रालय  द्वारा  जी  सामान्य

 सेवा  नियम  बनाये  गये  उनके

 भ्रनुसार  जो  लोग  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  में  पत्रकारिता  तथा  प्रचार  सम्बन्धी पदों  पर  काम

 कर  रहे  स्थायी कर  दिये  गये  है

 क्या  ऐसे  लोगों  को  भी  स्थायी  किया  गया  है  जिनकी  अपेक्षित  ग्रहों  केन्द्रीय  सूचना

 सेवा  के  गठन  के  समय  थीं  ;

 क्या  यह  ठीक  है  कि  लम्बी  सेवा  वाले  लोगों  को  पीछे  छोड़  दिया  गया
 ?

 सींचना तथा  aren  मंत्री  :  से  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के

 गठन  के  समय  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  की  सिफारिशों  पर  जो  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  नियम  (५)  २

 १९५७  के  प्राप्त हुई  थीं  अधिकारियों को  स्थायी  किया  गया  था  ।  तत्सम्बन्धी  नियमों

 का  वित्त  शर  ह-कार्य  मंत्रालय  कौर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  पराजय  बनाये  गये  थे  ।  सारी

 बातों  को  देखते  हुये  जो  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  गया  था  उसके  अनुसार  ही  अधिकारियों  की  नियुक्तियां

 की  गयी  थीं
 |

 उसका  कोई  मापदण्ड  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  ।  नियमों  में  सेवा  agar
 या

 स्वीकृत  सेवा  जैसा  कोई  सिद्धान्त  नहीं है  ।

 fat  भ्रंग्रेजी  में
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 केन्द्रीय  सुचना  सेवा  के  गठन  क  समय  अधिकारियों  का  स्थायीकरण

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :

 f  al  जगदीश  अवस्थी  :

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  गठन  के  समय  कुछ  ऐसे  लोगों  को  विशेष  क्रम  में  स्थायी

 कर  दिया  गया  जिनकी  उस  पद  के  लिये  अपेक्षित  भ्र हता यें  नहीं  थीं  ;

 क्या  ऐसे  लोगों  को  पीछे  छोड़  दिया  गया  जो  इन  पदों  के  लिये  भ्रपेक्षित  योग्यता  रखते

 थे

 यदि  तो  ऐसा  किये  जाने  के  क्या  कारण  थे  ;

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  से  (7)  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  नियम

 RENE  ह-कायें  वित्त  मंत्रालय केन्द्रीय  लोक  सेवा  झ्रायोग  के  से  बनाये  गये

 थे  ।  सब  बातों  को  देखते  हुये  जो  सिद्धान्त  निर्धारित  किया  गया  था  उसके  श्राघार  पर  ही  केन्द्रीय

 सूचना  सेवा  के  अ्रधिकारियों की  नियुक्तियां  की  गयी  थीं  ।  इसके  बाद  कोई  कौर  कार्यवाही

 करने  की  श्रावव्यकता ही  नहीं  थी  ।

 भारत  सेवक  समाज

 1२०२८.  को  ह ५  Ho  तारिक  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  भारत  सेवक  समाज  को  जम्मू तथा  काश्मीर  राज्य  में  खर्चे  करने  के

 लिये  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  गई  है  ;

 जिस
 काल  के  लिये  दिया  गया  है  उसके  दौरान  क्या  कार्य  किया गया  है  ;

 श्र

 जम्म  तथा  काश्मीर  राज्य  में  भारत  सेवक  समाज  की  की  संख्या  क्या

 ह ै?

 TAR,  रोजगार  तथा  मंत्री  फे  सभा  सचिव  ल०  ato  :  योजना

 आयोग  ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  के  लिये  तीन  लोक  कार्य  क्षेत्र  स्वीकार  किये  इस  कार्य के

 लिये  EXE—Ko
 में  भारत  सेवक  समाज

 के  केन्द्रीय  कार्यालय
 को

 ५०००
 रुपये  प्रति  क्षेत्र  विधिक

 अनुदान दिया  गया  है  ।

 १९५९-६०  में  इन  क्षेत्रों  में  क्या  कार्य  sa  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सेवक  समाज  के

 प्रतिवेदन  प्रतीक्षा  है  ।

 योजना  भ्रायोग  के  पास  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  काम  कर  रही  भारत  सेवक  समाज  की

 शाखा  के  आन्तरिक  संगठन
 की  कोई  जानकारी  नहीं  है

 ।

 अंग्रेजी  में
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 सिक्किम  के  भारतीय  राजनीतिक  अधिकारी

 1२०३०.  श्री  हेम  बरुआ  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सत्य  है  कि  सिक्किम  के  भारतीय  राजनीतिक  अधिकारी के  कार्यालय  से

 भ्रष्टाचार  बकायदगियों की  शिकायतें  उपलब्ध  हुई  हैं  ;

 क्या  यह  भी  ठीक  है  कि  राजनीतिक  शभ्रधिकारी  के  कार्यालय  से  ऐसे  व्यापारियों  को

 आयात  निर्यात  के  दिये  गये  जो  कि  देश  के  हित  के  विरुद्ध  काम  करते  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इन  ara  के  विरुद्ध  जांच  की  गयी  ;  कौर

 यदि
 तो  इसका  क्या

 परिणाम  रहा
 ?

 जवान  मंत्री  तथा  वैदेशिक कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  आर  (a)

 भारतीय  व्यापारियों  ने  राजनीतिक  अधिकारी  सिक्किम  के  कार्यालय  के  तथा  भारतीय  व्यापार  एजेन्ट

 या तुंग  के  कार्यालय  के  कुछ  ware  व्यक्तियों  से  मिल  कर
 बेकायदगियां  इस  सम्बन्ध  में

 शिकायतें  ae Gi  में  प्राप्त  हुई थीं  ।  इन  शिकायतों  का  सम्बन्ध  भारत-तिब्बत  व्यापार  से  था  ।

 atc  इस  मामले  में  भ्र भी  जांच  पूर्ण  नहीं  हुई
 ।

 नई  दिल्ली  की  सर  कारी  बस्तियों  के  पाक  व  स्कवायर

 1२०३१.  श्री  राम
 गरीब  :

 क्या  श्रावास  प्रौर  संभरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेगे कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विनय  नगर  तथा  अन्य  सरकारी  बस्तियों के  पार्कों व

 स्क्वायर ों  की  पूरी  हिफाजत  नहीं  की  जा  रही  ;

 यदि  तो  सरका र  उन्हें  ठीक  कौर घास  से  हराभरा  रखने के  लिये  क्या

 वाही
 कर  रही  है  ?

 श्रीवास  तथा  संभारण  मंत्रो  क०  च०  :  we  विनय

 नगर  तथा  अरन्य  सरकारी  बस्तियों  के  पार्कों
 व

 स्क्वायर ों  पुरा  ध्यान  रखा  जाता  है  ।  परन्तु

 सभी  प्रकार  के  लोग
 :

 काफी  संख्या में  इन  को  भ्र पने  मनोरंजन  के  लिये  प्रयोग  करते हैं

 इन  पर  काफी  बोझ  पड़ता  है  ।  ऐसी  व्यवस्था की  जा  रही  है  कि  इन  विभिन्न  बस्तियों  में

 कच्चे  पानी  का  सम्भरण  बढ़ाया  जाये  ।  इससे  इन  पार्कों  में  भी  काफी  सुघार होगा  ।

 कब काक  में  एशिया  तथा  सुदूर  पुर्व  के  लिये  श्रमिक  ग्रा योग  की  बैठक

 १२०३२.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :
 क्या

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  ने  बाकी  में  हुई  एशिया  तथा  सु दुर पूर्व  के  लिये  ales  oat  की

 बठक  में  भाग  लिया  था  ;

 यदि  तो  भारत  के  व्यापार कौर  वाणिज्य  के  बारे  में  उस  सम्मेलन  में  क्या

 wal हुई  ;

 उस  पर  क्या  निर्णय  किये  गये  हैँ
 ?

 मूल  wast  में
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 वाणिज्य  मंत्री  :  यथापूर्व  भारत
 ने  श्रन्तक्षेंत्रीय व्यापार  प्रोत्साहन

 के  दूसरे  दौर  में  भाग  लिया
 ।

 एशिया  तथा  सुदूर पूर्व  के  लिए  आधिक
 आयोग  समिति

 के

 तीसरे  अधिवेशन  में  भी  भाग  लिया  उसके  १६वें  मुख्य  भ्रधिवेशन  में  भी  भाग  लिया  जो

 कि  ५  से  १४  १८  से  २५  जनवरी
 €

 से  २१  REqo  तक  बेकार  में हुश्न  ।

 एशिया  तथा  सुदूर पूर्व  के  क्षेत्रों  के  देशों  में  व्यापार  को  प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में

 छानबीन  करने  के  बारे  में  बातचीत  होती  परन्तु  किसी  भी  प्रकार  का  निर्णय  नहीं  किया

 गया  ।  प्रत्य  दो  बैठकों  में  तो  भारत  के  व्यापार  aaa  वाणिज्य  का  मामला  कार्यक्रम  में

 सम्मिलित ही  नहीं  था  ।  जो भी  बातचीत  हुई  वह  इस  क्षेत्र  के  सामान्य  मामलों  पर  थी  ।

 उदाहरण  के  लिये  व्यापार  समिति  में  व्यापार  के  विकास  at  विभिन्न  देशों  की  व्यापार  सम्बन्धी

 नीतियों का  पुनरीक्षण  किया  गया  at  उन  पर  ध्यान
 देने

 का  निर्णय  किया  गया  ।  जहाजरानी

 तथा  समुद्री  भाड़े  की  दरों  के  मामलों  का  भी  परीक्षण  किया  गया
 ।  वाणिज्य  सीमा

 राज्य  सम्बन्धी  प्राविधिक  मामलों  पर  भी  चर्चा  की  गयी  ।  समिति  के  तीसरे  भ्रघिवेशन

 पर  भारतीय  प्रतिनिधि  मंड़ल  के  प्रतिवेदन  की  प्रतिलिपि  १  REKOo  को  लोक  सभा  सचिवालय

 के  पुस्तकालय  में  भेज  दी  गयी  थी
 ।

 मुख्य  Alaa  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  तैयार  हो  रहा  है

 यथाशीघ्र  उसे  पुस्तकालय  में  भेज  दिया  जायेगा
 ।

 प्रशन  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  श्रीवास  योजना

 1२०३३.  श्री  दलजीत  fag:  कया  ak  संभरण  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे कि  पंजाब  के  विभिन्न  प्रौद्योगिक  केन्द्रों में  केन्द्रीय सरकार  की  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक

 आवास  योजना  के  बनायें गये  बनायें  जाने  वालों  घरों  की  संख्या  क्या  केन्द्रों के

 लिये  कितनी  राशि  ग्रोवर  प्रक्रम  निर्धारित है  ?

 कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  चन्दा )
 :  पंजाब  सरकार  द्वारा

 दिये  गये  ३१  दिसम्बर  FeXE  तक  के  प्रतिवेदन  के  च्  बनाये  गये  कौर  बनाये  जाने  वाले  घरों  के

 बारे  में  तथा  पंजाब के  विभिन्न  नगरों  में  प्रत्येक  परियोजना  के  अन्तर्गत  बनाये  गये  घरों  का  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  hearse  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ey]

 एडर  तथा  सुदर  पुर्व  के  लिये  sofas  आयोग

 1२०३५.  श्री  प्र०  भर  gem  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  एशिया  तथा  deed  के  लिये  आधिक  art  की  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि

 इस  क्षेत्र के  देशों  के  शीघ्र  श्रौद्योयीकरण के  लिये  संयुक्त  उद्योग  स्थापित  किया  जाये  ;

 झर

 यदि  तो  भारत  सरकार  की  इस  पर  प्रतिक्रिया  क्या  है  ,  पौर  इस  प्रस्थापना

 पर  शीघ्र  कया  कार्यवाही की
 जायेगी

 ?

 मंत्री
 (sitet

 आर
 जी  हां

 ।
 इस  प्रस्थापना  का  एशिया

 तथा सुदुरपुर्व ेके  लिये  श्रमिक  oar  के  सचिवालय  द्वारा  ait  सविस्तार  अध्ययन  किया

 जाना है  ।  उसके  परिणाम पर  सरकार भी  यथा
 ———————  iii

 विचार  करेगी  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सुडान  के  भारतीय

 1२०३६.  श्री  बासुमतारी  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 सुडान  में  भारतीय  परिवारों  की  संख्या  क्या  है  ;

 क्या  वे  सुडान  के  नागरिक  बन  गये  है  ;

 क्या  राजदूत  के  द्वारा  भारत  सरकार  को  कोई  श्रम्यावेदन भेजा  है  कि  उनके

 बच्चो ंके  लिये  भारतीय  भाषियों  में  शिक्षा देने  की  विशेष  व्यवस्था की  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य
 मंत्री  जवाहरलाल  :  से

 अपेक्षित  जानकारी इस  समय  भारत  सरकार  फके  पास  नहीं  इसे  प्राप्त  किया  जा  रहा  प्राप्त

 gre  ही  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 fat  सामन्त  सिंगार
 :

 1२०३७.
 Lat  to  चे  बर्रा

 क्या  गस  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान स्टील  लिमिटिड  ने  तथा  राउरकेला  में  प्यारे

 रनों  को  कारखाना  प्रीमियम  के  भ्रन्तगेंत  रजिस्टर  कराने  के  लिये  संबंधित  सरकारों  को  आवेदन

 त्र  दिया  ;

 राउरकेला  का  कारखाना  उपरोक्त  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  रजिस्टर है  ;

 उपरोक्त  स्थानों  के  प्रत्येक
 कारखाने  में  श्रम  कल्याण  संबंधी  योजनाओं  की  क्या

 जती
 मिस  उप  मंत्रों  ह  ह

 जी  हाँ  |

 नहीं  जी  ।

 सविस्तार  विवरण  नीचे  दिया  जाता  है

 भिलाई

 दो
 अस्पताल

 उनमें  १५०
 पलंग  ५

 दवाघर  हैं  कौर
 चार  प्राथमिकता

 चिकित्सा  केन्द्र ny
 | ह्

 दस  प्राइमरी स्कूल  एक  मिडिल  स्कूल  है
 a

 एक  हायर  सैकेंडरी स्कूल  है  ।  सभी

 चोरियों के  बच्चों  को  १४  वर्ष  की  जरायु  तक  मुफ्त  शिक्षा  मिलती है

 ry
 मजदूरों के  ५००  बच्चों  कौर  बीमार  माताओं  को  मुफ्त  दूध  वितरण  करने  वाले  ६  केन्द्र

 ट्  |

 रेलवे  विभागीय
 शिविर में  बच्चों  का  एक

 शिशुगृह
 है

 ।

 मूल  wast  में
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 २.  दुर्गापुर

 कल्याण  कार्यों  के  बारे  में  प्राववयक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 2.  राउरकेला

 नगर  में  २५०  पलंगों  वाला  एक  सामान्य  अस्पताल है  ।  कर्मचारियों  का  क्लब  है  तथा

 ard  समुदाय  केन्द्र  भी  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  जहां  विभिन्न  प्रकार
 की  संस्कृति तथा

 मनोरंजन  संबंधी  सामग्री  उपलब्ध हो  जाती  है  ।

 बिहार  कौर  राजस्थान  म  यूरेनियमਂ

 1२०३८.  श्री  दी०
 चे  शर्मा  :

 क्या  गान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  ठीक  है  कि  बिहार  कौर  राजस्थान  में  यूरेनियम  की  खानों  का  विकास  किया

 ना  रहा

 इससे  देश  की  अणुशक्ति  की  कितनी  मात्रा  बढ़  जाने  की  झाद्या है ; श्रोर ;

 इस  दिशा  में  विकास  की  प्रगति  क्या  है
 !

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  बिहार के  जादूगुडा

 कौर  राजस्थान  फे  उमरा  स्थान  पर  ही  प्रभी  हाल  में  यूरेनियम  का  बड़ी  तीव्रता  से  विकास  किया

 जा  रहा है  ।

 जैसा  कि  ्  शक्ति  विभाग  के  RENE—Ko  फे  संक्षेप  प्रतिवेदन में  जा  चुका

 कि  जादूगुडा के  निक्षेपों  से  २८  लाख  टन  वयस्क  मिलने  का  अनुमान है  ।  ने

 निक्षेपों  से  २०  टन  तक  यूरेनियम  श्राक्साइड  प्राप्त  होने  की  है  ।

 छिद्र  इत्यादि  का  काय  तथा  भूमिगत  विकास का  कायें  बड़ी  तीव्रता  से  प्रगति

 रहा  हे  में  ५५१६  फूट  तथा  उमरा  में  Cow  फूट  तक  विकास हो  चुका  है  |

 स

 नारियल उद्योग

 कि

 1२०३६.  श्री  श्राचार
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय नारियल  जटा  ats  द्वारा  निकट  भविष्य  में  नारियल जटा  उद्योग

 का  सांख्यिकीय  सर्वेक्षण  करने  का  विचार है  ;

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  iad  इस  सर्वेक्षण  में  संकलित  किये  जायेंगे  ;  शर

 जिन  राज्यों कौर  क्षेत्रों  में  यह  सर्वेक्षण  उनके  नाम  क्या

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  से  (7).  विवरण  प्रस्तुत  किया  जाता है

 विवरण

 नारियल  बो  ,  नारियल  जटा  उद्योग  के  संबंध में  राधिका  तथा  सांख्यिकीय  सर्वेक्षण कर  रहा

 भी  कर  दिया  गया
 यह  कायें  बोर

 द्वारा  मार्च  १९६०  के  तीसरे  सप्ताह  में

 मूल  प्रंप्रेजी
 में

 ‘Uranium
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 सर्वेक्षण  के  मुख्य  यह  है

 (१)  इस  उद्योग  में  लगे  हुये  लोगों  सामाजिक  ak  श्राथिक ददा का जेसे दशा  का  जैसे  इस

 उद्योग  में  लगी  पूंजी  ;  कच्चे  माल  उत्पादन  दौर  बिक्री  के  बारे  में

 करना  |

 (२)  रोजगार  कौर  मजूरी  सम्बन्धी  व्यवस्था  क्या  इसका भी  अध्ययन  किया

 जायेगा  ।

 (३)  नारियल जटा  सूत  का
 उत्पादन

 कौर  उससे  बनायी  जाने  वाली  चीजों  की

 स्थिति कया  है  ।

 (४)  इस  उद्योग  में  लगे  हुये  परिवारों  लोगों
 की  संख्या क्या

 यह  आध्र  बम्बई  कौर  पश्चिमी  बंगाल

 राज्यों

 में  किया  जायेगा  |  केरल  मद्रास  के  कन्या  कुमारी  जिले
 में

 यह  सर्वेक्षण  नमूना  सर्वेक्षण  होगा  ।

 इसके  भ्रन्तगंत  हाथ  करघा  कौर  उद्योग  का
 निर्माण

 विभाग  भी  श्री  जायेगा  ।  दूसरे  क्षेत्रों  में

 पूर्ण  रूप  से  सर्वेक्षण  किया  जायेगा
 |

 *कुकरों' का श्रायात का  आयात

 mem
 1२०४०.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 गत  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष
 श्रायात

 किये  गये  (१)  बिजली  के  तथा  (२)  अन्य

 के  की  संख्या  कया  है  ;

 श्रायात  कौन-लोग  करते हे  कौर

 तटागत  मूल्य  पर  लगने  वाला  शुल्क  तथा  जिस  दाम  पर  ये  बेचे  उसकी

 राशि क्या  है  ?

 वाणिज्य
 :  इन  चीजों  के  area  संबंधी  आंकड़े  उपलब्ध

 नही ं&  क्योंकि  किसी भी  व्यापारिक  वर्गीकरण में  इसे
 विशेष  रूप से  बताया  नहीं  गया  fax

 भी  १-१-१९४५७  को  जो  वर्गीकरण लागू  किया  गया  है  उसके  wae  गत  तीन  वर्षों  का  इस

 संबंधी  आयात  निम्न  प्रकार  है
 a

 ay

 )

 REG  १३१८

 REUS  go

 PeNE  &g

 इस  संबंध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  श्रायात  व्यापार  नियंत्रण  अनुसूची

 में  इसके  लिये  कोई  अलग  व्यवस्था  नहीं
 |

 मूल ८६  ग्रेजी  में
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 तटागत  मूल्य  बेचने  के  दाम
 भी

 हमें  मालूम  नहीं  ।  शुल्क  के  संबंध  में  विवरण

 निम्न  प्रकार  से  है
 Ne  ee

 चीज का  नाम  शुल्क  का  प्रामाणिक दर  शुल्क  न  प्राय

 द्र

 बिजली
 के  कुकर  मूल्य का

 ४०  प्रतिशत
 मूल्य  का  ३०  प्रतिशत

 बरसर  कुकर  के  बिना  चलने  मै  1.0

 मलय  का  ५०
 a

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  कर्मचारी

 २०४१.  श्री  पहाड़िया
 :  पुनर्वास तथा  wea  संख्यक-कराये  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 मंत्रालय  की  पश्चिमी  शाखा  को  १  १९६०  से  बन्द  कर  देने  के  बारे

 में  सरकार  के  निर्णय  को  लागू  करने  के  परिणाम  स्वरूप  मंत्रालय  के  कितने  कमंचारियों

 के  बेरोजगार  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;

 x
 उनमें  से  कितने  कर्मचारी  अनुसूचित  जातियों  ak  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  ्  ;  प्रौढ़

 अनुसूचित  जातियों  ak  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्तियों  को  ate  कोई

 प्टोजगार  दिलाने  के  लिये  क्या  उठायें  जा  रहे  हैं  ?

 पुनर्वास  तथा  अल्प  संध्या-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  (#)  से  (7)

 के  पश्चिमी  शाखा  को  १  wa  से  ara  नहीं  किया  जा  रहा  है  |
 बन्द  करने

 का  काम  शुरू  हुजरा  है  और  यह  धौरे-घोर होता  मंत्रालय के  अनावश्यक

 चारी  जो  कि  चीक  सेटिलमेन्ट  कमिश्नर  की  संस्थाओं  के  कर्मचारियों  से  विभिन्न  हैं  ak

 जिन  में  अनुसूचित  श्र  भ्रनुसूचित  afer  जाति  के  कमेंट्री  भी  शामिल  अरन्य  मंत्रालयों

 में  नौकरी  पा  रहे  हैं  ।

 स्थगन  प्रस्ताव कें  बारे  में

 गेग्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ।

 में  ने प्री  हेम  :  क्या  मं  एक  स्पष्टीकरण  मांग  सकता  हं
 ?

 चीन  के  श्रुति  टिप्पण  के  सम्बन्ध  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना दी  है  १ मरार

 महत्वपूर्ण  बात  उसमें  उठाई  जिन  पर  चर्चा  होनी  है  ।  यह  टिप्पण  के  के

 treat  महोदय
 :

 मैं  चुका  हूं  इस  मामले  पर  स्थगन  प्रस्ताव  द्वारा  चर्चा

 नहीं  हो  सकती  ।
 में

 ने  माननीय  सदस्य  को  लिख  दिया
 था

 कि  यदि  वह  चाहते  हैं
 कि

 चीन
 व  भारत  के  प्रधान  मंत्रियों

 के  बीच  बातचीत  होने  से  पहले  सभा  इस  बात  पर  चर्चा  करे
 ताकि

 सरकार  को  सभा  के  विचारों  का  पता  लग  तो  इसके
 लिए

 sq  उपाय  भी  हो
 सकते

 मूल  अंग्रेजी  में
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 फिर  भी  उन्होंने  स्थगन  प्रस्ताव  कौ  बात  उठा
 दी  ।

 उन्हें  चाहिए  कि  वह  मुझे

 लिखित  रूप  में  देते  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  कुछ  समय  श्रावित  कर  दिया

 जाय 1.0  तो  में  देखता कि  कैसे  समय  दिया जा  सकता  है  ।

 बरपा  :  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रवान  मंत्री  के  वापस

 ama  तक  के  लिए  स्थगित  रखा  जाय  प्रौढ़  जब  ag  श्री  तो  चर्चा  हो  ।

 format
 बात

 का
 कोई

 अथ  नही ंहै
 कि  माननीय  सदस्य  स्थगन

 रखते  जाय॑  कौर  मैं  उन्हें  स्थगित  करता  जाऊं  ।  स्थगन  प्रस्ताव  का  प्रयोग  तो  अन्तिम

 उपाय  के  रूप  में  किया  जाना  चर्चा  करने  के  लिए  wer  तरीके हैं  ।

 चर्चा  के  लिए  समय  की  मांग
 की

 जा  सकती  है
 ।

 श्री हेम बसु हेम  बहुधा
 :  यदि  यह  एक  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ...

 श्रेय  में  इस  मामले  पर  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  |

 सभा  पटल  पर  रखें  गयें  पत्र

 खादी  तथा  प्रामोद्यो  ग  आयोग  नियमों  में  संशोधन  कौर  भारतीय  हस्तशिल्प  विकास

 निगम  का  प्रतिवेदन

 a
 मं  निम्न  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल 1  उद्योग

 मंत्री  सुभाष
 :

 पर  रखता  हूं

 (१)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ZEUG  की  धारा  २६  की

 धारा  (३)  के  भ्रन्तगंत  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  sa  १९४५७  में

 कुछ  कौर  संशोधन  करने  वालो  दिनांक  ee  Rego  की  अधिसूचना

 जो०  एस०  कार  ३३०  को  एक  प्रति

 में  रखी  गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  at  Roc /¥go]

 समवाय  FES  को  घारा  RRL को  Bosra  (१)  के

 भारतीयਂ  हस्तशिल्प  विकास  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  QEUS-YE

 का  वार्षिक  रिपोर्टे  लेखा-परीक्षित  लेख  alt  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा

 परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  ।

 उक्त  निगम  की  कार्य  प्रणाली  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 म  रखी  गई  ;  देखिये  साया  एन०  टो०  Ronu/Fo]

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  में  संशोधन

 श्रम  उप  मंत्री  आबिद  :  में  ward  भविष्य  निधि

 १९४५२  को  धारा  ७  की  उप-धारा  (२)  के  श्रन्तगत  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 ZEXR  में  कुछ  ate  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २  RRO  को  भ्र धि सुचना

 संख्या  जी०  एस०  करार  ३७४  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ;  देखिये  संस्था  एव  ०  टी ०
 र००६/६८]

 ee

 भ्रंग्रेजी  में
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 सदस्य  द्वारा  पद  त्याग

 मुझे  सभा  को  सूचित  करना  है
 कि

 के  भाग  ख  afer treat  महोदय

 जाति  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  नामजद  किये  गये  श्री  चौखामून

 ने  १४  EKO  से  लोक-सभा  को  सदस्यता  से  त्याग-पत्र  दे  दिया  है  ।

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 gta  रम  बोर्ड

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 लोक-सभा  के  सदस्य  केन्द्रीय  रेशम  बोर्डे  अधिनियम  १९४८  की  धारा  ४

 की  उप-धारा  (३)  के  खण्ड  के  अनुसरण  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि

 अध्यक्ष  निदेश  ३१  REO  से  area  होने  वाली  झ्र वधि  के  लिये

 उक्त  भ्र धि नियम  के  aq  उपबन्धों  ak  उसके  अन्तर्गत  बनाये  गये  नियमों

 emia  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये

 झपने  में  से  चार  सदस्य  चुने
 ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है
 :

 लोक-सभा  के  सदस्य  केन्द्रीय  रेशम  बोर्डे  भ्र धि नियम  PENG  की  धारा  ४  की

 उप-धारा  (३)  के  खण्ड  के  अनुसरण  ऐसी  रीति  से  जैसा  कि

 अध्यक्ष  निदेश  ३१  १९६०  से  wey  होने  वाली  अवधि  के  लिये

 उक्त  शभ्रधिनियम  के  wea  उपबन्धों और  उसके  श्रन्तगंत  बनाये  गये  नियमों

 के  अधीन  केन्द्रीय  रेशम  ale  के  सदस्यों  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये

 झपने  में  से  चार  सदस्य  चुने  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न

 अ्रनुदानों को  माँगें

 पुनर्वास  मंत्रालय

 महोदय  :
 अब  सभा  पुनर्वास  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  श्रतुदानों  की  मांगों

 पर
 कप्तान

 चर्चा  करेगी
 ।

 श्री
 च०

 का०  भट्टाचार्य  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं
 ।

 श्री  च०  का०  भट्टाचायं  ।  कल  मेरे  भाषण  के  समय

 माननीय  मंत्री  व्यर्थ  ही  उत्तेजित  हो  गये  थे  ।  मेरा  मंशा  उन  पर  कोई  आरोप  लगाने  का

 नहीं  बल्कि  यह  था  fe  समाचार-पत्रों  के  जरिये  उन  पर  जो  आरोप लगाये  गये  हैं

 वह  उनका  स्पष्टीकरण कर  दें  ।  मैं  ने  जिस  आरोप  का  उल्लेख  किया  वह  बड़ा  गम्भीर

 है
 ।

 वह  ar  जिस  समाचार-पत्र  में  प्रकाशित  शुभ्रा  वह  बड़ा  प्रभावशाली है  गौर
 उसका  मालिक  पश्चिमी  बंगाल  के  aid  मंत्रिमंडल  का  ही  एक  मंत्री  है  ।  वह  समाचार
 ४

 अप्रैल  के  ट्रंक  में  प्रकाशित  हुमा  था
 ।
 मैं  ने  उसका  उल्लेख  इसीलिए  किया

 था
 कि

 oat  तक  उसका  कोई  भी  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है
 a

 ast  में
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 तथा  अल्प  संख्यक  कार्य-पुत्री  मेहर  सनद  :  मैं  कल  उसका

 उत्तर दे  चुका  हूं  ।

 fat
 च०

 का  भट्टाचार्य  :
 उस  समाचार  में  स्पष्ट  arty  लगाया  गया  है  कि

 सिद्धार्थ  राय  ने  विधान  सभा  के  सामने  जिस  गुप्त  कार्यवाही  का  हवाला  दिया  था  वह

 उन्हें  श्री  खन्ना  ने  ही  दी  थी  ।

 इसका  स्पष्टीकरण  झ्रावश्यक  क्योंकि  केन्द्रीय  मंत्रियों  पर  खुले  श्राम

 ऐसे  शरारों  लगने  से  जनता  का  विश्वास  डिग  जाता  है  ।  इससे  पहले  भी  एक  समाचार

 यह  प्रकाशित  gat  था  कि  waged  पुनर्वास  श्री  जीत  प्रसाद  जैन  विंमान  पुनर्वास

 मंत्री  विरुद्ध  प्रचार  कर  रहे  ऐसे  आरोपों  का  उत्तर  सार्वजनिक  तौर  पर  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 पश्चिमी  बंगाल  को  विधान  सभा  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  था  fe  जब  तक

 कारुण्य  झर  अन्य  स्थानों  में  शरणार्थियों  को  बसाने  का  पुरा-पूरा  प्रबन्ध  न  कर  लिया  जायें

 तब  तक  पुनर्वास  मंत्रालय  का  काम  बन्द  न  किया  भ्रौर  दण्डकारण्य योजना  को

 में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  ate  अधिक  योग  देने  दिया  जाये  ।  उसके  लिये

 wa  अधिकारी  चुने  जायें  जिन्हें  पूर्वी  बंगाल  को  भाषा  कौर  संस्कृति  का  अच्छा  ज्ञान  हो  |

 तृतीय  योजना  में  राज्य  के  समान्य  विकास  का  उद्देश्य  यह  रखा  जाये  कि  विस्थापितों

 सको  राज्य  को  श्री-व्यवस्था  में  खपा  लिया  जाये  |

 दण्डकारण्य योजना  के  बारे
 में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  मंत्रिमंडल  द्वारा  भ्रनुमोदित

 ऋम  के  प्रारम्भिक  क्रम  को  पुरा  किया  जाये  |

 दण्डकारण्य  योजना  से  सम्बन्धित  अ्रधिकारियों  में  ही  में  इतनी  चरम्चरा  चल

 a  इतनी  श्रनियमिततायें  हो  रही  हे  कि  उनकी  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  इस

 गलतफहमी  को  दूर  करना  चाहिये  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्ति  दण्डकारण्य

 में  नहीं  जाना  चाहते  ।

 मैं  सदा  से  इस  योजना  का  सैनिक  रहा  हूं  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  भी

 वहां  जाकर  बसने  के  लिये  पुरी  तौर  से  तैयार  है  याद  वहां  आदमियों  के  रहने  लायक

 स्थितियां  पैदा  की  जायें  ।

 समाचारपत्रों  के  मंत्रालय  दण्डकारण्य  में  ६,०००  विस्थापितों  के  भेजने  के

 लिये  तैयार  था  ,  लेकिन  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  कारण  नहों  भेज  सका  ।  लेकिन  यह

 समाचार  बिलकुल  गलत  है  ।  सही  बात  यह  है  कि  sat  दण्डकारण्य  में  ६,०००

 aferay ay को  बसाते  लायक  परिस्थितियां  पैदा  नहीं  की  जा  सकी  हें  ।  माननीय  मंत्री  चाहें

 तो  इसका  खण्डन  करें  |

 अभी  कुछ  दिन  पहले  दण्डकारण्य  प्राधिकार  के  सभापति  ने  बताया  था  कि  वहां  कुल

 ७२  कैम्पों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  जिन  में  से  ३०  तैयार  हो  चुके  होकर  इन  तीस

 में  से  भी  १४  में  १,४००  विस्थापितों  को  बसाया  जा  चुका  है  ।  इसलिये  शेष  १६  कैम्पों

 में  १,६००  या  २,०००  से  अधिक  विस्थापितों  को  नहीं  बसाया  जा  सकता  |

 समाचार  निराधार  है  । इसलिये
 ere

 विस्थापितों  को  बसाने
 का विधिवत

 ena  अंगरेजी  में
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 समाचारपत्रों  में  अक्सर  निधियों  के  विस्थापितों  की  अमानवीय  परिस्थितियों

 शौर  अ्रधिकारियों  की  इत्यादि  की  feared  आती  रहती  हैं  ।  इनका

 स्पष्टीकरण  किया
 ,  चाहिये

 ।

 एक  बड़ी  त्रुटि  यह  भी  है
 कि

 दण्डकारण्य  में  गांव  बसाये  जा  रहे  हूँ  वे  काफी

 दूर-दूर  बसाये  जा  रहे  हैं--एक-दूसरे  से  पचास-पचास  मील  दूर  ।  उनको  पास-पास  बनाना

 चाहिये  ।  हमें  यह  ध्यान  रखना  चाहिये
 कि

 ये  विस्थापित  इन  क्षेत्रों  से  परिचित  नहीं  हे  ।

 उन्हें  एक-दूसरे  से  सट  हुए  क्षेत्रों  में  बसाना  चाहिये  ।  वैसे  भी  १९६१  तक  १८०

 गांवों  का  निर्माण  पूरा  हो  जाना  चाहिये  लेकिन  ait  तक  कुल  ५--१०  का  निर्माण

 ही  हो  पाया  है
 ।  wk  इन  में  से  कुछ  गांव  तो  दूसरों  से  १५०  मील  की  दूरी  पर  स्थित

 ।
 इस  तरह  उन  का  सामाजिक  जीवन  विकसित  नहीं  हो  सकता

 |

 एक  शिकायत  यह  भी  है  कि  ड्राइवरों  या  कली नरों  के  काम  विस्थापितों  को  नहीं

 दिये  जाते  ।  इन  क्षेत्रों  में  जाने  पर  विस्थापितों  की  दशा  ak  भी  खराब  हो  जाती है  |

 पटल  उनसे  मंत्रालय  ने  जो  वायदे  किये  वे  पूरे  नहीं  किये  जाते  ।

 एक  समाचार  यह  भी  है  कि  मंत्रालय  के  श्री  धर्मवीर  ने  प्रवान  मंत्री  को

 प्रतिवेदन  दिया  है  ate  उसमें  यहां  की  का  की  कुछ  आलोचना  की  है  ।

 चन्द
 में  इसका  खंडन  करता  हुं  ।  को  धर्मवीर  ने  न  तो  प्रधान

 मंत्री  शौर  न  मुझे  ही  ऐसा  कोई  प्रतिवेदन  दिया है
 ।  विरोधी  दल  के  पत्रों  का  यह  समाचार

 गलत है  |

 त्री च०  का०  इस  मामले  में  तो  कम्युनिस्ट  दल ने  इस  बार  माननीय

 नि
 मंत्री  का  साथ  दिया  ।  यदि  कम्युनिस्ट  दल  साथ  तो  मंत्री  के  विरुद्ध  विधान  सभा

 में  अ्विदवास  का  प्रस्ताव  पारित  हो  जाता  ।  जो  भी  यदि  श्री  धर्मवीर ने  कोई  प्रतिवेदन

 दिया  तो  उसे  पटल  पर  रख  दिया  जाये  |

 श्री  to  Ato  )  मैं  तो  यह  समझता  हूं  कि  पुनर्वास

 एक  एसा  विषय  है  कि  जिसके  बारे  में  सभी  दलों  को  एकराय  होकर  परस्पर  सहयोग  करना
 भ

 चाहिये  ।  इसीलिये  हम  पुनर्वास  मंत्री  को  अधिक  से  अधिक  शक्ति  देने  को  तैयार  र  ह ैa च

 लेकिन  पुनर्वास  मंत्री  ने  इन  शक्तियों  का  उपयोग  अपने  राजनीतिक  पुनर्वास  के  लिये  fear

 विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिये  नहीं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  वह  अ्रपने  काम  की  सफलता

 के  बिलकुल  समीप  हूँ  ।  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  अभी  अ्रनिवायं

 की  सम्पन्नता  से  कोसों  टूर  है  ।  अभी  तो  ohare  जोन  के  विस्थापितों  का  पुनर्वास  ही  qt

 नहीं  हो  पाया  है  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  इसके  बारे  में  कामों  कुछ  कहा  है  ।

 दूसरी  ग्रोवर  पुनर्वास  मंत्रालय  के  ७,०००  कर्मचारियों  की  छंटनी  का  खतरा  सामने

 है  ।  हमें  उनके  साथ
 सहानुभूति  we  आशा  है  कि  सरकार  उन्हें  ग्रन्थ  विभागों  में  खपा

 लेगी  |

 मून  म्रंप्रजी  में
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 परिश्रमी  जोन  की  सदस्यों  का  तो  कोई  हल  gar  नहीं  श्र  पूर्वी  जोन
 की

 पुनर्वास  सम्बन्धी  सदस्यों  के  हाल  का  कोई  ठिकाना  नहीं  है  ।  फिर  माननीय  मंत्रो

 को
 लग  रहा  है

 कि
 वह  सफलता  के  समीप  पहुंच  चुके  हू

 ।

 पूर्वी  जोन  की  दुखान्त  कहानी  सभी  जानते  हें  ।  मिलकर  के  पर्वतीय  क्षेत्र  में

 हाथियों  द्वारा  किस  प्रकार  विस्थापितों  की  झोपडियों  श्र  धान  की  खड़ी  फसलें  रौंदवाई

 गइ  i,  तभी  जानते  हे  ।
 माननीय  मंत्री  कह  सकते  हैँ

 कि
 यह  उनके  क्षेत्राधिकार  की  बात

 नहीं  है  ।  यही  तो  मेरी  शिकायत  है  ।  विस्थापितों  से  सम्बन्धित  सभी  कार्यों में  सहायक

 पैदा  करना  इसी  मंत्रालय  का  काम  हें  ।  यदि  इन  दारणाधिपों  में  कुछ  बुरे  लोग  घुस  जाये

 तो  उनको  छांट  देना  चाहिये  ।  उसके  लिये  सभी  दरबारियों  को  तो  दण्डित  नहीं  करना

 चाहिये  |  यह  भ्र नति कता  है  ।  मंत्रालय  को  शरणार्थियों  के  साथ  कोई  वास्तविक  सहानुभूति

 नहीं  है  ।  इसीलिये  तो  उड़ीसा  में  विस्थापितों  का  कम्प  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  उसी  के

 परिणामस्वरूप  वहां  पुलिस  का  दमन  gat  था  ।  यदि  मंत्रालय  थोड़ी  भी  सहानुभूति  ar

 समझदारी से  काम  लेता  तो  बात  इतनी  बढ  ही  नहीं  पाती  |

 इसी  प्रकार  कलकत्ता  में  भी  शरणार्थी  विद्यार्थियों  के  कुछ
 प्रदर्शन  हुए  थे

 '  शिक्षा  सम्बन्धी

 सुविधाओं में  कमी  कर  दी  जाने  के  कारण  ।  में  मानता  हुं  कि  दरबारियों में
 जो  अवांछनीय

 तत्व  घुस  प्राय  हे  उनका  पता  लगाया  जाना  झर  अपव्यय  रोका  जाना

 लेकिन  उसका  भी  एक  तरीका  होता  है  ।  श्री  भट्टाचायं  ने  एक  समाचार  पत्र  का  उल्लेख

 किया  था  ।  में  पश्चिमी  बंगाल  के  ऐसे  ढ़  रों  समाचार  पत्रों  का  उल्लेख  कर  सकता  हूं--कांग्रेस

 के  मयंक  ate  दोनों  ही  प्रकार  के  समाचारपत्रों  का  ।  सभी  एक  स्वर
 से  मंत्रालय

 की  अक्षमता  की  बात  करते  हँ  ।  माननीय  मंत्री  को  यथाशीघ्र  पूर्वी  जोन  के  इन  शरणार्थियों

 की  बस्तियों  को  नियमित  करार  देना  चाहिये  कौर  उसके  बाद  उनके  कैम्पों  की  परिस्थितियों

 की  विशेष  जांच  करानी  चाहिये  |

 मंत्रालय  की  शभ्रक्षमता  के  लिये  विरोधी  दलों  को  दोष  देना  गलत  है  ।  तो  चाहता

 हूं  कि  कांग्रेस  दल  के  चुने  हुए  कोई  भी  दस  सदस्य  cies  श्रीराम  रोक  त्रिपुरा

 में  जाकर  अपनी  wal  से  परिस्थिति  को  देखें  |

 श्रेय  महोदय  रणवीर  सिंह  कई  माननीय  सदस्य  उन  क्षेत्रों

 में  गये  थे  और  उन्होंने  इस  बात  का  खंडन  किया  था  कि  वहां  अकाल  की  सी  परिस्थितियां

 ज  |
 |

 वे प्रभात कार
 :

 खाद्य  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  गये  थे  |

 श्री  हो०  ना०  मुकर्जी :  इन  समस्याओं का  हल  करने
 के

 मार्ग में
 जितनी  भी

 नीतिक
 ate  अन्य  प्रकार  की  बायें

 उन  पर  हमें  पार  पाना  ही  पड़ेगा
 ।  यदि  दस

 संसद-सदस्यों  की  एक  ऐसी  समिति  बनाई  तो  उसका  परिणाम  अच्छा  ही  निकलेगा  |

 ताहिरपुर  बस्ती  की  हालत  यह  कि  वहां  प्राणी  बनी  इमारतें  छोड़  दी  जाने  के

 कारण  खंडहर  ही  खंडहर  दिखाई  पढ़ते  हैं  ।

 श्री  प्रभातकार  ने  स्वयं  देखा  है  कि  वहां  वगैरह  खुदवाने  के  लिये  अस्सी  वर्ष

 क्या उन् गा
 के  ब

 तक  से  काम  लिया  मया  है
 ।  इस

 प्रकार
 की  Teladl  से  विस्थापितों  का  कोई

 भला  नहीं  ।

 mihi
 बना

 दिये
 जायेंगे  ।

 faa  भरंग्रेजी  में



 ARWaQ  अनुदानों की  मांगें  १२  अप्रैल  १६६०

 {ait  ही०  ना०

 सहायता
 इस  इंग  से  दी  जानी  चाहिये  कि  उससे  उत्पादक सक्रियता बढे  eae

 लिये

 न
 ik

 आयोग  कौर  सरकार  के  सभी  विभागों  में  सहकार  होना  चाहिये  ।  wat

 i

 ह  by

 नौकरशाहों  को  पता  ही  नहीं  चल  पाता  कि  कैम्पों  की  वास्तविक  परिस्थिति

 -  माननीय  मंत्री  कई  बार  कह  चुके  फेंकी  विस्थापित  लोग  भिखारियों  की  भांति
 गोली
 प्राप थे  घूमते  हें  ।  वे  भिखारियों  की  भांति  ali  नहीं  फलाना  लेकिन

 च  हूं  रोजगार  तो  दीजिये  ।  यदि  उनकी  यही  दशा  बनी  तो  पूरे  देश  को  परिस्थिति

 बनाने का  खतरा  है  ।
 :

 द
 द  पश्चिमी  बंगाल  में  पुनर्वास  के  लिये  औद्योगिक  विकास  करने  के  श्री  जी  ०

 डी  ह

 fa  इला  के  सभापतित्व में  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।  लेकिन  उसका  कोई  भी

 of  शाम  नहीं  निकला  ।  एक  सूती  कपड़ा  मिल  की  संस्थापना  के  लिये
 युद्ध

 उद्योगपतियों क
 fr  चत  भी  दिया  गया  लेकिन  फल  कुछ  नहीं  निकला  ।

 ह
 बेलियाव/ट  में  शराबियों  के  लिये  बड़े  भ्रच्छे  मकान  बनवाये गये  ।  लेकिन  उससे

 कोई  लाभ  क्योंकि  वे  उनका  किराया  तक  नहीं  दे  सकते  |

 इन  छोटी  मोटी  समस्याओं  के  ,  एक  सब  से  बड़ी  समस्या  तो  दण्डकारण्य
 of  जता  को  है  ।  समय  पहले  माननीय  मंत्रो  ने  सभा  A  वायदा

 aul दण्डकारण्य  में  बसाये  जाने  वाले  शरणाधिपों  को  शिक्षा  at  श

 की  सुविधायें  दी  जायेंगी  ।  पर  यह  वायदा  पुरा  नहीं  tear  गया  है  ।  कर्ब
 मंत्र

 वाले  कर  रहे  हें  ।

 दण्डकारणष्य  में  होने  वाले  अपव्यय  कौर  भ्र थि कारियों  की  श्रतियमितताओं  के
 ब

 त
 कुछ  कहा  जा  चका  है  ।

 ba

 पिछली  बार  मांग  की  गई  थी  कि  दण्डकारण्य  की  परिस्थितियों  की  जां
 द

 की

 र  से  कराई  जाये  ।  तब  इस  मांग  को  इसलिये  रोक  लिया  गया  था  कि  WiFHTaA  समिति

 सकी  छानबीन  कर  रही  थी  ।  लेकिन  श्रभी  तक  प्राक्कलन  समिति  के  निष्कर्ष  भी
 नहीं

 गये  ar  परिस्थिति  बिगड़ती  ही  जा  रही  है  ।

 मंत्रालय  के  सचिव  ने  इती  ara  दण्डकारण्य  योजना  के  प्रभारी  «अघिकारी  श्र  नेचर

 लि  एक  अभियोग-पत्र  दे  दिया  कौर  उसकी  जांच  करके  एक  अपना  प्रतिवेदन  भी  | तैयार

 re  दिया  है

 ।

 लेकिन  हमें

 न

 तों  fries  बताया  गया

 we  न  वह

 प्रतिवेदन
 | ही  ।

 ज्ञापन  हमें  बताये  जाने  चाहिये  ।

 ay  दण्डकारण्य  परियोजना  की  वास्तविक  परिस्थिति  जानने  समझने  का  aaa

 नहीं  जाता  ।  सभो  हाल  में  एक  सर्वोदय  श्री  सुशीलकुमार  बनर्जी ने  इत  सम r

 a  कछ  शिकायतें  की  हें  ।  माननीय  मंत्री  को  उनका  उत्तर  देना  चाहिये  ।

 श्री  बनर्जी  ने  स्टेट्समैन  समाचार-पत्र  के  जरिये  अपना  आवाज  उठाई  है  उन्होंने

 बन बताया  है  कि  निर्धारित  क्रमिक  कार्यक्रम  के  उसका  पहला  क्रम
 YEKo

 के

 तक  पूरा  हो  जाना  चाहिये  था  ।  उसके  मुताबिक  ७०,०००  एकड़  भूमि  का  EURO  होना

 थ

 ,  लेकिन  ott  तक  कुल  १०,०००  एकड़  का  ही  कृष्पकरग  हो  पाया  है  ।
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 कार्यक्रम  के  शरणार्थियों  को  संस् पर् थी  क्षेत्रों  में  बसाया  जाना  था  ।  इसलिये  कि

 दण्डकारण्य  के  भ्रमजाल  कौर  वनीय  प्रदेश  में  लोगों  को  पास-पास  ही  बसाना  चाहिये  |

 ae  भी  नहीं  किया  गया
 ।

 वहां  न  तो  सिंचाई  को  सुविधायें  हे  कौर  न  पीने  के  पानी  की  ।

 माननीय  मंत्री  को  चाहिये  कि  कम  से  कम  इस  प्रथम  क्रम  को  पुरा  करने  का  प्रयास  तो

 कर

 पश्चिमी  बंगाल  की  जनता  इससे  बड़ो  विविध  है  ।  सभा  में  भी  इस  पर  काफी

 गरमागरम  बहत  चल  चकी  है  ।  उसने  सर्वसम्मति  से  एक  संकल्प  पारित  किया है  ।  माननीय

 मंत्री  हमेशा  यही  कह  देते  हैं  कि  विरोधी  दल  अपने  राजनीतिक  हित  के  लिये  जनता  में

 विक्षोभ  पैरा  कर  रहे  हं  ।  कम्यूनिस्ट  दल  ने  पश्चिमी  बंगाल  विधान  सभा  में  इसीलिये  aaa

 संशोधन  पर  आग्रह  नहीं  किया  था  फि  वह  संकल्प  सर्वसम्मति  से  पारित  हो  जाये  |  हमारे

 संशोधन  में  मांग  की  गई  थी  कि  पुनर्वास  मंत्री  को  हटा  दिया  जाये  ।  हमारी  भावना  तो

 यहीं  है  ।  कौर  हमने  कभी  भी  अपनी  भावनाओं  को  छिपाया  नहीं  है  ।  लेकिन  wa  तो

 पुरे  पश्चिमी  बंगाल  की  जनता  पुनर्वास  मंत्री  के  विरुद्ध  हो  गई  है  ।  बंगाल  की  जनता  ने

 श्री  खन्ना  पुनर्वास  मंत्री  के  रूप  इसलिये  स्वागत  किया  था  कि  वह  स्वयं  एक  विस्थापित

 व्यक्ति  ह  इसलिये  उन्हें  विस्थापितों  से  सहानुभूति  होगी  i  wa  उनकी  नीति  के

 बंगाल  की  सूची  जनता  उनके  विरुद्ध  हो  गई  है  ।  दरबारियों  ने  इतने  कष्ट  झेले  इतने

 आंसू  aa  हे  कि  wa  उनके  पास  arg  तक  नहीं  रहे  |

 इसीलिये  पश्चिमी  बंगाल  की  विधान  सभा  ने  सबंवर्म्मति  से  संकल्प  पारित  किया  है

 fe  विधान  सभा  के  नेतायों  को  दण्डकारण्य  जाकर  अपनी  आंखों  से  वहां  की  a  देखना

 चाहिये  ।  पुनर्वास  मंत्री  को  इतने  से  ही  चेत  aries  |  लेकिन  हमें  श्रेया  नहीं  है  कि

 पुनर्वास  मंत्री  अपने  काम  में  कोई  भी  सुधार  करेंगे  ।  पूर्वी  जोन  में
 वह

 बिलकुल  अ्रस फल

 रहे
 ह

 फिर  भी  प्रतिवेदन  में  कहते  है  कि  सफलता  के  बिलकुल  समीप  हें  ।  ऐसे  व्यक्ति  को

 मंत्रिपद  पर  बने  रहने  का  कोई  अंधकार  नहीं  है  ।

 सभा  को  इन  मामलों  पर  सावधानी  से  विचार  करना  चाहिये  ।  में  जानता  हूं  कि  हमें

 पर्याप्त  मत  नहीं  मिल  सकते  सभा  फिर  भी  में  पुनर्वास  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि

 वह  अपने  अन्तःकरण  को  टटोल  कर  देखें  |  दण्डकारण्य  के  मामले  की  जांच  संसद  की  आर

 से  की  जानी  चाहिये  |

 रेणुका  राय  यह  स्पष्ट  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  में  पुनर्वास  समस्या  प्रभी

 सुलझाई  नहीं  जा  सकी  है  ।  काफी  ऐसा  खर्चे  किया  गया  है  परन्तु  उससे  विस्थापितों
 को

 समुचित  लाभ  प्राप्त  नहीं  ।  राज्य  सरकार  की  यह  प्रार्थना  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीकार

 नहीं  की  कि  ऐसे  स्थानों  के  निर्माण  पर  धन  व्यय  किया  जाना  चाहिये  जहां  शरणार्थी  स्थायी

 प्रकार  से  रह  सकें  ।  मेरी  राय  में  केन्द्रीय  मंत्रालय  द्वारा  राज्य  सरकार  के  कार्य  में  भ्रनुचित

 हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये
 ।  शिविरों  में  रहने  वाले  शौर  दीवारों  से  बाहर  पड़े  हुए  विस्थापितों

 से  एक  सा  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  ।  इस  दिशा  में  भेदभाव  की  नीति  को  ठीक  नहीं

 कहा  जा  सकता
 |

 aha  सरकार  को  उन  विस्थापितों  की  देखभाल  ate  पुनर्वास का
 भी

 ध्यान  रखना  होगा जो  कि  शिविरों  से  बाहर  पड़े  हूं  ।  eat  बंगाल  में  कुल  art  विस्थापितों

 में  से
 oll

 लाख  शिविरों  में  गये  हें  परन्तु  उनके  लिये  ही  सारी  शक्ति  लगाई  जा  रही  है
 ।

 जो
 लोग  FEE,  १९४५०  श्र  १९५१  में  राय हू  वे  अभी  तक  पुनर्वास की  प्रतीक्षा  ही  कर  रहे

 +7
 |  ल  कग रं ग्रेजी
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 रेणुका

 हैं  परन्तु  जून
 १९५४

 के  बाद  से  भराये  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।  इस  नीति  को

 उचित  नहीं  कहा
 जा

 सकता
 ।

 शिविरों  में
 न

 रहने  वाले  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिये
 ८०  करोड़

 रुपया  ग्रा वश्य कता  बताई  गयी  परन्तु  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा
 ।

 में  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  को  रहने  दिया  जाये  ।  बल्कि  मेरा  तो  कहना  है

 fe  इसकी  जो  परिश्रमी बंगाल  की  शाखा  का  सचिवालय  है  उसे  समाप्त  कर  दिया  जाये  |

 जब  उससे
 ata

 लाभ  ही  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  तो  वह  क्यों  जारी  परन्तु एक  बात  बड़ी
 स्पष्ट  है  कि

 शिविरों
 में

 न
 रहने  वाले  विस्थापितों  की  समस्या  जिस  प्रकार  हल  की  जा  रही

 उस  ढंग  से  वह
 कदापि

 हल  नहीं  हो  सकती  ।  इन  लोगों  के  साथ  ठीक  व्यवहार नहीं  हो  रहा  ।

 इन  लोगों  में  तपेदिक  तेजी  से  फैल  रहा  है  उसको  रोकने  का  भी  कोई  उपाय  नहीं  किया  जा

 रहा
 ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  शिविर  में  रहने  वालों  से  भी  न्याय  हो  रहा  है
 ।

 व्यवस्था  ag
 थी

 कि  उन्हें  राज्य  से  बाहर  जब  भी  भेजा  जायेगा  तो  उसके  लिये  पूर्व  व्यवस्था  की  जायेंगी  कौर

 काफी  संख्या  में  लोगों  को  एक  जगह  भेजा  जायेगा  |  इस  प्रकार  उनका  सांस्कृतिक  तालमेल

 बना  रहेगा
 |

 परन्तु  एसा  gar  नहीं  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 दंडकारण्य  योजना का  विचार  VEXG  के  wa  में  सर्वप्रथम  हमारे  सामने  पाया  |

 सदन  के  समक्ष  इसे  १९४७ में  रखा  गया  are  geo Fy में  कार्य  प्रारम्भ  किया  गया  |  वहां  की

 wa
 से  बड़ी  कठिनाई  यह  हैकि  वहां  पीने  के  लिये  पानी  नही ंहै  ।  जो  नलकप थ  वहां  हैं  वे  भी

 ठीक  तरह  से  काम  नहीं  करते  ।  यही  कारण  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  भी  यह  समझती

 हैकि  यहां  पर  विस्थापितों  का  पुनर्वास  किया  जाना  ठीक  नहीं  रहेगा  पूर्वी  बंगाल  के

 पित  तो  बेचारे  भ्रन्दमान  जाने  को  तैयार  दंडकारण्य न  जाने  का  प्रश्न ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उनकी  तो  यही  इच्छा  थी  कि  उनका  शीघ्रता शीघ्र  पुनर्वास  हो  जाप  ।
 बंगालियों  की  भावनायें

 पुनर्वास  मंत्री  के  विरुद्ध
 बिल्कुल  नहीं  वह  हमेशा  ही  उनका  व्यक्तिगत  तौर

 पर
 चादर  करते

 रहे  हें
 ।

 परन्तु  यह  तो  कहना ही  पड़ेगा  कि  पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापितों  के  grate  का  काय

 पूरा  नहीं  gare
 ।

 इस  दिशा  में  जो  कुछ  भी  किया  गया  है  वह  बेदिली  से  किया  गया

 दंडकारण्य  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  परियोजना  को  प्रधान  मंत्री  के  हवाले  कर  देना

 चाहिये
 |

 उनके  नियंत्रण  में  शायद  इसके  दोष  दूर  किये  जा  सकें  ।

 श्री  उचित  राम  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  अज इस काम इस  काम  को  चलते

 हुए  १३  वर्ष  हो  a  राज  यह  बात  खुशी  से  कही  जा  सकती  है
 कि

 हम  ने  रिफ्यूजी

 प्रॉब्लम  पर  काबू  पा  लिया  है  ।  यह  जो  गवर्नमेंट  का  स्टेंड  है  में  उस  के  एक  हद  तक

 सहमत  हुं  ।  यह  श्रलाहदा  बात  है  प्यार  यह  कहा  जाये  कि  हम  ने  इस  प्रॉब्लम  को  साल्व  नहीं

 जब  कि  सरकार की  कौर  से  यह  कहा  जाता  है  कि  हम  ने  वेस्ट
 पाकिस्तान

 की  प्रॉब्लम

 तो  हल  कर  ली  मगर  यह  जरूर  है  कि  हम  ने  इस  पर  काबू  जरूर  पा  लिया  है
 ।

 ईस्ट  बंगाल

 के  रिफ्यूजी  के  मुतालिक  यह  ख्याल  था  मिनिस्टर साहब
 का  कि  उन्होंने  उस  पर  काबू पा

 लिया  है  ।  एक  हद  तक  काबू  पाया  भी  ।  इस  बारे  में  जो  मुश्किल  गवर्नमेंट  को  या  मिनिस्टर

 साहब की  उसे हम  रिलीज कर  सकते  हैं  ।  भ्र भी  चन्द  दिन  हुए  यह  खबर  निकली
 कि

 एक  हजार  के  करीब  रिफ्यूजी हर  महीने  अरब  भी  ग्रा  रहे  हैं
 ।  हम  ने

 समझा
 था

 कि  मामला

 खत्म  हो  लेकिन  इतने  वर्षों  के  बाद  भी  मामला  चल  रहा  तो  उन  के  बस
 की

 क्या

 बात  है  ?
 ate  इसीलिये  प्रॉब्लम  बढ़ती  जा  रही  है  ।



 २३  १८८२  अनुदानों  की  मांगें  RlaX

 इस  रिपोर्ट  में  एक  बात  ate  लिखी  गई  है  कि  जिम्मेदार  झ्राफिससे  जो  उन  में

 area  डिफरेंस हो  गया  मुझे इसਂ  का  तो  पता  नहीं
 कि

 क्या  टेम्परामेन्टल  डिफरेंस  हो  लेकिन

 उस  का  नतीजा  यह  gar कि  काम  में  asa  पड़ने  लगी  ae  एक  तरह  से  रुकावट पैदा  हो  गई  ।

 एक  बात  कौर  हम  ने  रिपोर्ट के  इन्दर  देखी  ।  बंगाल  के  २४,०००  रिफ्यूजियों  को  दंडकारण्य

 में  लाने  की  स्कीम  ।  उस  में  fas  sooo  ही  पहुंचे
 ।

 प्लेन  कुछ  बनाया  गया  बात

 कुछ  बनी  |  इसके  लिये  में  समझता  हूं
 कि

 गवर्नमेंट  की  नुक्ताचीनी  sen  तो  आसान

 लेकिन  जो  मुश्कलें हैं  उन  का  ख्याल  कर  के  फिर  राय  बनाना  ज्यादा  मुनासिब  होगा
 ।

 कम  से  कम  मैं  तो  ऐसा  समझता  हं  ।  प्रभी  दंडकारण्य  की  काफी  बातें  कही  गई  ,  लेकिन एक

 बात मैं  जरूर  बड़े  से  कहना  चाहूंगा कि  में  महसूस  करता  हूं  कि  दंडकारण्य  की  स्कीम

 बड़ी  अच्छी  तरह  तरह  की  बातें  वहां  आदमी  सब  बातों  का  ख्याल  श्राप

 लेकिन  एक  बड़ी  बात  जो  होती  है  वह  यह  है  कि  वहां  हजारों  एकड़  जमीन  मिल  रही  उस

 जमीन  पर  काश्त  कैसे  हो
 ?

 मुझे  खुशी  इस  बात  की  है
 कि

 श्राप  वहां  पर  टैंक  बना  रहे

 ट्यूबवेल  बना  रहे  साथ ही  यह  खुशी  की  बात
 है

 कि  श्राप  वहां  डैम  बना  रहे
 लेकिन

 हम  को  भाखरा  डेम  का  तजुर्बा  है  कि  उस  में  कितने  वर्ष  लगे
 ।

 मैं  बड़े  wea  से  कहना  चाहता

 हूं  कि  आपकी भले  ही  नुक्ताचीनी  हो  लेकिन
 eve

 माइकल  कोई  भी  फिक्र  करने  की  बात  नहीं
 जब  इन्दर  रोटी पड़  जाती  है  तो  सारा  क्रिटीसिज्म  हो  जाता है  ।  इस  डेम  को

 कामयाब  बना  दें  ।  ढाई  करोड़  की  स्कीम  है  ।  में  समझता  हू ंकि  दो  तीन  इस  तरह  के  डेम

 अप  बना  दें  तो  इस  प्रॉब्लम  को  हल  कर  देंगे  ।  मेरा  हम्बल  सजेशन  यह  है  कि  इस  तरफ

 तवज्जह  दी  बाकी  सब  ठीक  है  ।

 अब  मैं  वेस्ट  पाकिस्तान  के  बारे  में  चन्द  अल्फाज  अज  करना  चाहता  हूं  ।  मुझे इस

 बात  की  खुशी  है  कि  वेस्ट  पाकिस्तान  के  मुताल्लिक  गवर्नमेंट  ने  यह  पोजीशन  ले  ली
 कि  अब

 हम  अपनी  मिनिस्ट्री को  एक  साल  के  लिये  और  बढ़ायेंगे  ।  उन्होंने  जो  झ्राब्जेक्टस  रक्खे  ह

 वह  मक़ासिद  भी  ठीक  हें  ।  लेकिन  यह  काम  कभी  गैर मुकम्मिल  है  ।  उन्होंने  कहा  कि

 काम्पैंसेशन का  मामला  है  ।  काम्पैंसेशन के  रजिस्ट्रेशन  को  का  प्रापर्टी  को  मिलाने

 का  यह  तमाम  काम  श्राप  को  करने  हम  देखते  हैं कि  कम् पेसि शन के  मुताल्लिक  खासी

 अमाउंट
 पे

 करने
 के  लिये  बाकी  है

 ।
 mit  १२८  करोड़  रुपया  पे  किया

 दो  या
 सवा  दो

 अरब के  करीब  रुपया  देना था  कभी  काफी  काम है  ।  में उसे  कम  नहीं  समझता  ।  इस  रिपो

 में  लिखा  गया  कि  गवर्नमेंट  कामों  को  बांट  रही  स्लथ  मिनिस्ट्री में  बांट रही  लेबर  में  बांट

 रही  नेगोशिएशन्स  का  काम  बांट  रही है  ।  में  बड़ा  हैरान  था  कि  क्या  जरूरत  पड़  गई  काम

 बांटने  की
 ।

 मुझे  तो  यह  पता  नहीं  कि  कोई  श्र  ज्यादा  काम्पीटेन्ज  ग्रामीण  इस-काम  को

 करने  के  लिये  gare  श्राप  लेस  काम्पीटेन्ज  में समझता हं  कि  इस  नेगोशिएशन्स  के  मामले

 में  are  किसी  स्टेज  पर  कोई  मिनिस्टर  कामयाब हो  सकता  है  तो  हमारे  यही  मिनिस्टर

 कामयाब  हो  सकते वह  लेस  काम्पिटेंट नहीं  हूं  ।  लेकिन  मरना  कभी  पर  पहले  से  लंगोटी

 लगा  कर  कज  खोद  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  कराती  ।  काफी  काम  करना  बाकी  है  ।

 रिपोर्ट  में  यह  भी  लिखा  हनना  था  कि  हम  इस  करीब  ze  लाख  wees  एकड़  जमीन

 छोड़  कर  कराये  श्र  यहां  पर  हमें  २४  लाख  स्टेन्डड  एकड़  मिली  है  ।  इस  का  मतलब  है
 कि

 १५  लाख
 स्टैंड  एकड़  जमीन कम  मिली  ।  arc कुल  जमीन  की  कीमत के  हिसाब  से  अन्दाज़ा

 लगाइये  तो  चार सौ  करोड़  रु०  ६७  करोड़  यह  कुल  करीब  ५६७  करोड़  रु०  की

 प्रापर्टी  जिस  में  से  १००  करोड़  रु०  CRY  करोड़  रु०  पड़ा है  ।  जब  इतना

 के  करीब  पड़ा  है  तो  मुझे  पता  नहीं  हैकि  उस  के  बारे  में  क्या  हो  रहा  है  ।
 में  पूछना  चाहता  हूं



 ५१८६  श्रतुदानों  की  मा  १२  Rego

 श्री  अरचित

 कि  क्या  area  कोई  रिमाइन्डर
 दिया  ?  पूछा कि

 क्या  हो  रहा है
 ?  आखिरकार  कोई

 चीत  कोई  कीमत
 तय  की  गई  ?  बहरहाल  यह

 मानी  हुई बात  है
 कि  हम  २३९  लाख  स्टैंड

 uss  जमीन  छोड़  कर  जाये उस
 में  न  कुछ  बढ़

 सकती  होकर  न  कुछ  घट  सकती है  |

 gate  सिर्फ  बकाया  तय  करने  की  बात  रह  जाती है
 ।  मेरी  गुजारिश  इस  बारे में  यही  है  कि

 ग्राम  सब  मामलात  को  जानते हैं  इसलिये  कम्प  सेशन  के
 मामलात  को  छोड़िये  मै  तो  यह

 भी  कि  हमारे  देसाई  साहब  at  गये  हुए  थे  डिफेंस
 के  मुताल्लिक  बात  करने  के  लिये ।

 कोई  ५०  करोड़  रु०  का  लेना  देना है
 इस  बारे  में  ग्राप को भी इसी भी  इसे  तरह से  कुछ तय  करना

 चाहियें  ।

 क्लेयर  के  बारे  में  तय  किया  गया  था  कि  हम  इंडिविजुअल  केस  को  प्रिफरेंस  देंगे  ।  रिफ्यूजियों

 का  कोई  ५  ग़रब  रु०
 झटका  पड़ा  जिसमें

 से
 ५०,  ६०  या  ७०  करोड़  रुपया  जोन  का

 अगर  यह  रुपया  सिल  सकता  है  तो  में  स्पीकर  साहब  को  वकालत  से  कह  सकता हूं  कि  ५०  करोड़  रु०

 आप  इस  तरक  दे  दीजिये  ।  बानो  तय  करते  रहियेगा  कि  श्र  रुपये  का  क्या  होगा  ।  जब  ५  ee

 रु०  ५ म्रायगा  तो  एडजस्ट  कर  लौजियेंगा  |  इसलिये  में  मिनिस्टर  साहब  से  कहना  चाहता

 हुं  कि  अभी  कम्पेन्सेशन  का  मामला  पड़ा  है
 ।  इस  ५

 रु०  में  से  मिला  क्या
 ?  १  aw

 रु०  sar  जो  कि
 हमने  त्रापर्टो  छोड़ी  उसमें  क्या  हमारे  क्लेम

 जो
 थे  वह  १  रु०  के  क्लेम

 ८  रखा  में  इसका  मतलब  यह  हुजरा  कि  ५  अरब  में  से  मिला  ५०  करोड़  कौर  वह  भी  मिला

 नहीं  |  ८०  करोड़  रु०  बाको है  जो  मिलेगा  |  उसमें  से  कितना  थ्रो  ले  लिया ?  इस वास्ते में

 अर्ज  कहूंगा  कि  इन  तमाम  बातों  का  स्याल  करते  श्राप  प्रो  प्राम  बनाइये  ।  आपने  एक

 साल  रक्खा  में  कहता  हूं  कि  कल  बन्द  कर  दो  महीने  बाद  बन्द  कर  लेकिन  अपना

 काम  खत्म  करके  बन्द  खोजिये  ।  इसमें  हमें  कोई  एतराज  नहीं  हे  ।

 इंडो  पाकिस्तान  मुप्राहदा  उसमें  कुछ  गांव  दिये  गये  ।  शायद  पांच  गांव  दिये

 मुआहदा  अच्छा  या  बुरा  sat  |  लेकिन  उन  पांच  गांवों  में
 रिफ्यूजी  बसे  ह्म  में

 उन  के

 faa  कोई  इन्तजाम  नहीं  में  समझता  हूं  कि
 उनका  कुछ  इन्तजाम  करने  को  बहुत  जरूरत

 है  ।

 कल  पंडित  ठाकुर  दास  ita  ने  मकानात  के  मुताल्लिक  कौर  किसे  के  कप  के  मुताल्लिक  कहा

 था  ।  में  उनसे  बे  हतर  इस  खोज  को  नहीं  कह  लेकिन  यह  में  जरूर  सकता  हुं  कि  यह

 गलत  बात  है  कि  मेरे  दिल  में  मिनिस्टर  साहब  को  बनिस्बत  ज्यादा  ag  है  ।  में  गलत  बात  कहना  नहीं

 चाहता  |  उनके  अन्दर  भी  काफी  भू  है  ।  लेकिन  में  कहता हूं  कि  जब  रुपया  गवर्नमेंट  को  लगाना  है

 ऑर  जमोन  भी  आपके  पास  है  तो  फिर  arg  यह  क्यों  कहते  हैं  कि  कारपो  रोशन  यह  काम  मैं  गुजारिश

 करना  चाहता  हूं  कि  अगर  कारपोरेशन  इस  काम  को  पांच  या  दस  वर्ष  में  कर  सकता  है  तो  श्राप  दो

 वर्ष  के  pat  कर  THT  |  अ्रापकों  देखना  चाहिये  कि  रिफ्पूजोज  का  इन्टरेस्ट  किस  में  है  ।  आपको

 इस  काम  का  तजुर्बा  ग्रा पने  लाखों  मकानात  देखते  देखते  बना  इसलिये  ars  इस  काम  को

 उन  पर  मत  छोड़िये  |  आपके  अन्दर  रिफ्यूजियों  का  ख्याल है
 ।  वहां  से  कु  द  रुपया  Fam

 जोन को  कीमत  लगायेंगे तो  कुछ  झ्र  रुपया  मिलेगा  ।  इसलिये  काटने  को  बात  नहीं  है  ।  अरब  मैं

 किसे  कैम्प  की  बात  कहता  हूं  ।  जिस्म  कितना  हीਂ  ग्रीवा  होके  वगैरह  अच्छे  पहने  हुए  तन्दुरुस्ती

 लेकिन  wat  किसी  के  मुंह  पर  एक  फोड़ा  हो  तो  उस  सारे  चेहरे  को  देख  कर  आदमियों  का

 सिज्म  होगा  कि  कैसा  बदसूरत  शभ्रादमो है  ।  रिहैबिलिटेशन  महकमे  ने  लाखों  आदमियों  को  बसाया

 लेकिन  किंग्सले  कैम्प  का  फोड़ा  जो  उसके  मुंह  पर  है  उसे  जब  कोई  आदमी  देखता  है
 तो  कहता है  कि
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 भले  हो  ag  काम  रिहैबिलिटेशन  डिपार्टमेंट  ने  किया  लेकिन  यह  काम  उसकी  बदनामी  को  बात

 है  ।  इसमें  समझाने  की  कोई  बात  नहों  में  आपको  समझाऊंगा  भी  श्राप  सब  कुछ

 जानते  हैं
 ।

 इसके  ग्र ना वा  मैं  समझता  हूं
 कि

 गुड़
 को

 मं
 डो

 का  मामला  पड़ा  ख़ुश  पर्दा  गाडन
 का

 मामला  पड़ा  छुपा  इच  चीजों  को  किन  पर  छोड़  कर  जायेंगे
 ।

 यह
 कतर

 ७५  बच्चे  हैं  क्या

 श्राप  बच्चों  को  दूसरों  के  हवाले  कर  जायें
 ?

 पर्दा  गाडन  को  बात  ard  बाग  है  जोकि

 झपने  पुराने  किले  वालों  के  लिये  weave  कर  दिया  उसको  श्राप  डेबेलप  कर  रहे हैं
 ।  आखिरकार

 यह  सब  काम  कौन  करेगा  ?  ड्राप  त्याग  में  वैराग  में  आकर  इस  काम  को  दे  देंगे  हाउसिंग

 मिनिस्ट्री  को  ।  लेकिन  उसके  मुताल्लिक  आपको  सोचना  चाहिये  ।  स्तनों  र  मंदिरों

 के  बस्ते  aaa  उनकों  जमीन  दी  उसको  निस्बत  ort  तक  fear  दे  बात  तक  नहं  पूछो  कि  कितने

 स्कूल  कितने  मन्दिर  बने  ।  मैं  किलो  मिनिस्टर  को  बुरा  नहीं  लेकिन  जिसका  काम  है  उसी

 को  साजे  |  यह  सब  बाप वां  काम  है  |

 मैंने  ऊपर  मकानात  को  बात  मैं  हैल्थ  की  बात  कहता  हुं  ।  जब  तक  हमारा  far य्ਂ

 चलती  हम  मर  तो  नहों  जिन्दा  ही  हैं  ।  सब  कुछ  इकट्ठा  करते  थे  To  बी०  के  पेशरफ़्त  A>

 जब  टो०  बं  ०  पेशे  द्ग  को  जरूरत  पड़ती  थो  उसकी  फैमिली  को  ग्रान्ट  दो  जाती  थी  यही  मिनिस्ट्री

 देती  «ब  झगर  हम  हेल्थ  भिसिस्ट्री  से  कहते  हैं  तो  बह  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  रुपया  नहों
 है  ।

 अब  क्या  किया  जाय
 ?

 जो  आपके  पुर्सा  हाल  थे  वह  दुनिया
 से

 चले  हमारे  परास  जब  रुपया  है

 ही  तो  हम  कहां से  दे  ?  इसी  तरह  से  एजुकेशन  को  बात  लीजिये  ।  बहुत  से  लड़के  पढ़  रहे  हैं

 उनकों  कुड  ग्रान्ट्स  हम  लोग  दे  रहे  लेकिन  जिनकी  तालीम  दरम्यान  में  ही  रह  उनको  हि

 कुद  दें  ?  मैं  कहता  हूं  कि  यह  जो  भिनिस्ट्रो  है
 उसको  लोगों  को  हैल्थ  का  खयाल  करना  चाहिये

 रिहैबिलिटेशन  का  ख़्याल  करना
 रिफ्यूजोज

 के  काम्पैंसेशन  का  खयाल  करना  चाहिये  ।

 उसके  बाद  ट्रस्ट  को  बात  जाती  है  ।  उन्होंने  तय  किया  कि  हम  इंडिविजुअल  को  पे  करेंगे

 ट्रस्ट को  नहीं  देंगे  ।  यह  बात  मेरी  समस  में  नहीं  as  कि  क्या  वह  कोई  शभ्रपवित्र  काम

 नाजायज काम  पब्लिक  इंटरेस्ट  उसमें  नहं  है  ।  हमारे  यहां  सर  गंगा  राम  ट्रस्ट  बनाया  गया  जिसका

 इवल्यूएशन  हुमा  ।  उनका  वरिफाइड वाले  १  OY  लाख  का  था  ।  सर  गंगाराम ट्रस्ट  का

 वैरीफाइड  क्लेम  १  करोड़  ७५  लाख  रुपये  का  था  लेकिन  उनको  बड़ी  मुश्किल
 से  १  २

 ३  लाख  कहते  कहते  लाख  मिला  wa  मिनिस्टर  साहब  यह  सारा  काम  किस  के  हवाले  करके

 जाना  चाहते हैं  ?  यह  काम  कौन  करेगा ?  विरासत  पीठ  मोड़  लें
 *

 कि  हम  तो  भाई  गंगा  जी  को

 चलते  हैं  लेकिन  पी  उनकें  इस  काम  को  कौन  करेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 उनको  गंगा  जी  जाने  से  रोकते  हैं  तो  श्राप  पाप  करते  हैं  ?

 लाला  श्रावित  राम  :
 मिनिस्ट्री  के  फूल  डालने  के  लिये  उनको  गंगा जो  जाने  को  बात  मैंने  कही

 है  उनके खुद  गंगा
 जी  जाने  की  बात  मैं  नहों  मिनिस्ट्री  के  फूल  डाल  ara  के  वास्ते

 मैंने कहा  है  ।  दुनिया  में  काम  तो  कभी  रुकता  नहीं  है  प्री  अगर  यह  मिनिस्ट्री  वाइंड  अप  हो

 जाय  तो  इसके  कामों  को  दूसरी  मिनिस्ट्री  करेंगी  लेकिन  बदतर  यह  होगा  कि  जो  दरअसल  में  इसका

 काम  है
 प्रौढ़

 अभी  बानो  रह  गया  है  उसको  हमारे  मिनिस्टर  साहब  ही  खत्म  करें  ।

 wa  मेरे  कुछ  भाई  कहने  ल  कि  वहां  पाकिस्तान  में  ग्रेन  छि डो केट  का  २०  लाख  रुपया  पड़ा

 है  ।
 अब  उन्होंने  शतं  यह  लगाई  है  कि  जब  वहां  के  डी०  सी०  उस  पर  दस्तखत  कर  देंगे  तब  वह  हमारा

 रुपया  रिलोज  होगा
 ।

 वह  रुपया  यहां  झरा  गया  है  पंजाब  नेशनल  सैंट्रल बैंक  के  पास

 हमारा  वहू  सिक्योरिटी मनी  पड़ा  ्  है  लेकिन ag  कहते हैं  कि  जब  डी०  सी ०  दरत  बत  करेंगे तब  वह

 रुपया  मिलेगा
 ।

 aa  मेरी  समझ  में  यह  एक  मामूली  बात  हैं  शर  शायद  मिनिस्टर  साहब  के  पास



 ग्रनदानों की  मांगें  मंगलवार  9 oc  UTISTMUN, ी  २  ata,  Rego

 अचिन्त

 केत  अया  भो  होगा  ।  यह  बड़ा  सिम्पल  केत  है  ।  २०  लाख  रुपया  उनको  पे  करना  है  मरार

 उस  पर  काई  टेस्ट  नहीं  है  ।  प्रभी  तक  एक  रतो  गार  एक  पैसा  भो  उनको  पे  नहों  किया  गया

 है  र  में  चाहता  हुं  कि  मिनिस्टर  महोदय  उसके  लिये  कोई  मुनासिब  इंतजाम  करें  ताकि  उनको  वह

 रुपया  मिल  जाये  ।  श्री यह  कौर  इसी  तरह  के  कितने  हो  काम  करते  को  पड़े  हैं  ae  श्राप  भ्र पनी

 जिम्मेदारी  महसूस  नहों  करेंगे  तो  फिर  कौन  करेगा  ।  ares  लिये  काफी  काम  अभी  भी  करने  को

 पड़ा  gas  |  में
 आपको  बतलाना चाहता  हूं  कि मैं  पाकिस्तान गया  था  तो  पाकिस्तान  जाकर  मुझे

 वहां  एक  नई  बात  मालूम  हुई  प्रौढ़  मुझे  यह  कहने  में  कोई  शक  नहीं  कि  भ्रय्यूब  साहब  का  रवैय्या  प्रिया

 है  फिर  लोगों  के  दिलों  के  ca  प्रसर  कि  यह  एक  wea  चेंज  कराया  है  ।  जव  मैं  वहां

 लोगों  से  मिला  जो  कि  सब  cat  पाकिस्तानी  नेशनल  बन  गये  हैं  तो  उन्होंने  मुझसे  कहा  कि  प्यार

 इस  स्टेज  पर  एक्सचेंज  ATH  प्रापर्टी  की  इजाजत  हो  जाय  तो  ठीक  रहेगा  क्योंकि  मं  जानता हूं

 हिन्दुस्तान के  कई  ऐसे  अ्रसहाब  हैं  जो  कि  यहां  अपनी  प्रोपरटी  छोड़  कर  वहां  जाना  पसन्द  करेंगे  ग्रोवर

 इसी  तरह  पाकिस्तान  में  कितने  ही  लोग  कृत  हैं  जो  कि  नपते  प्रापर्टी  छोड़  कर  वहां  से  यहां

 हिन्दुस्तान  में  जाना पसन्द  करेंगे  ।  मुझे  आपकी  डिफीकल्टीज  का  पता  नहीं  है  लेकिन  वैसे  यह  कोई

 बहुत  बड़ी  प्राब्लम नहों  है  ।  में  नेक  सुझाव  आपको  इस  बारे  में  दे  दिया  है
 कि  ऐसा  बन्दोबस्त

 हो  सके  तो  बेहतर  रहेगा  शरीर  साको  जरूर  कर  लिया  जाय  ।  राज्यों  श्राफ  प्रापर्टीज कोई  मास  स्केल

 पर  ते  होनी  नहीं  हां  इंडिनिजुभ्नल  बेसिस  अगर  यह  एक्सचेंज  करने  की  इजाजत  हो  जाय  तो  ठोक

 रहेगा  ।  /

 खीर  में  मे  एक  बात  कहूंगा कि  अगर  श्राप  को  कुछ  शक  हो  कि  हम  ऐसी  बात  कहते

 हैं  जोकि  सही  तौर  मुनासिब  नहीं  है  तो  श्राप  साफतौर  से  उस  के  बारे में  हमें  बतलाइये  |  wa

 जो  इलए शन  कर  लेते  हूं  कि  कितना  काम  aah  करने  को  बाकी  कितना  ट्रस्ट्र  का

 मामला है  wie  कितना  रिहैब्लिटेशन का  मामला  है  war  ग्राहको  दिखे  किः  वाकई  यह  काम

 ait  करने  को  पड़े  हूं  तो  फिर  इस  मिनिस्ट्री को  वाइंड  ao  क्यों  किया  जा  रहा  है  कौर  श्राप

 जब  में  कहता कयों  नहीं  हमारे  ट्रस्टी  के  बतौर  wet  मुख्य  धर्म  का  पालन  करते
 ?

 हूं  कि  हमारे  मिनिस्टर  महोदय को  aft  हमारी तरफ  से  पीठ  नहीं  मोड़  लेनी  चाहिए  ak  हमें

 बेसहारा  नहीं  छोड़  देना  चाहिए  तो  ऐसा  में  कोई  उनकी  खुशामद  में  नहीं  कहता  हुं  जसा

 कि  कुछ  लोगों  at  खयाल है  कि  में  मिनिस्टर  साहब  का  सुलतानी  गवाह  हूं  तो  वह
 भी  बात

 नहीं
 है  क्योंकि

 जब  में  जरूरत  समझता  हूं  तो  उन  के  बरखिलाफ  कहने  में
 भी

 क्रेग  नहीं  करता
 |

 सूस  करता  g  हमारे  मिनिस्टर  महोदय  में  वह  सेवा की  इनीशिएटिव

 ait  काम  कों  भले  ही  वह  कितना ही  मुश़्किल  क्यों  न  हो  अंजाम देने  की  एसी  काबलियत  है  किः

 उनकी  जरूरत  देश  को  हमेशा  रहेगी  लेकिन जो  आपका  मुख्य  धर्म  है  उसको  निबाहिये

 बाकी  अन्य  wa  भी  निभ  जायेंगे  ।  देश  को  प्रापकी  जरूरत  सदा  बनी  र  होगी  ।  मेरे  दिल  मं  मंत्री

 महोदय  के  लिए  सच्ची  इज्जत  है  श्र  ऐसा  मैं  किसी डर  के  बायस  नहीं  कहता  और न  ही

 एसा  हैं  ।  ईस्ट  बंगाल  या  वेस्ट  पंजाब  को  ध्यान  में  रखते  gt  कह  रहा

 अपन  न  fas  deed  पंजाब
 के

 लोगों  की  इन  पांच  सालों  में  काफी
 खिदमत

 की
 बल्कि

 katana  के  लोगों  के  लिए  भी  बहुत  अच्छा  काम  किया  ्र  राज  भी  जो  इस  दिशा  में  वे  झपने

 फरायज को  प्रदा  कर  रहे  हैँ  उनको  मै  वैलकम  करता  हूं  ।  ईस्ट  पंजाब  कौर  वैस्ट  बंगाल
 के

 इंटरेस्ट्स  में
 श्राप  जो

 काम  कर  रहे  हैं  उसके लिए  मैं
 आपको  मुबारकबाद देता  हूं  ।  आपके  कामों

 का  मूल्यांकन  बाद  में  होगा  कौर  ग्रुप  के  जाने  के  बाद  होगा ।  बस  में ग्रौर प्रघिक न कह अधिक  न  कहू  कर

 समाप्त  करता  हूं  और  aa करता  हूं  कि  मैंने  जो  चन्द  गुज़ारिश
 की

 हें  उन  पर  मुनासिब

 जायगा



 न्र  १८८२  (as)  अनुदानों  की  मांगें  XtEe

 श्री  बिमल  घोष  (  बे  कपूर  पुनर्वास  मंत्रालय  के  कार्यों को  देखा  जाये  तो  यही  कहा

 जायेगा  कि  इसे  किसी  भी  काम  में  सफलता  प्राप्त  नहीं  जहां  तक  कि  पूर्वी  पाकिस्तान

 के  विस्थापितों का  सम्बन्ध  उन  के  साथ  तो  बहुत  अन्याय  हुमा  है  ।  REXE  में  यह
 निर्णय

 गया  था  कि  पूर्वी  बंगाल  से  किसी को  नहीं  जाने  दिया  जायेगा  और  geuc a ae fry में  यह  निर्णय  हुमा  था

 कि  इस  के  बाद  खाने  वाले  विस्थापितों  को  सरकार  द्वारा  पुनर्वास  की  कोई  सुविधा  प्रदान  नहीं

 की  जायेगी  ।  इस  संबंध में  यह  उल्लेखनीय है  कि  विभाजन के  समय  पूर्वी  बंगाल
 के  अल्पसंख्यकों

 को  यह  श्रीनिवासन दिया  गया  था  कि  उन  के  हितों  का  पूरा  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  सरकार  के  थे

 हनीफा  उन  दियें
 गये  श्राइवासनों के  बिलकुल  विपरीत

 जाते  हैं
 ।

 यदि  यह  मान  लिया  जाय  कि  ५०  लाख  विस्थापित  पश्चिमी बंगाल में  कराये  तो  लगभग

 ८  लाख  लोग  ऐ  से  भी  हैं  जिन्होंने  सरकार  से  कछ  नहीं  २१  या  २२  लाख  लोगों  ने  सरकार

 से  बड़ी  साधारण  सहायता  प्राप्त  की  ।  इन  लोगों  पर  बचें  की  गयी  राशि  का  यदि  हिसाब  लगाया

 जाय  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  लगभग  ३५०  रुपये  फैलता है  ।  क्या इस  से  कुछ  पुनर्वास

 होता है  ?  लगभग  दो  लाख  लोग  शिविरों  में  हैं  जिन  के  लिए  बहुत  शोर  हो  रहा  परन्तु  उन  की

 भी  बड़ो  मनोरंजक  कहानी  है  ।  Peuc  में  यह  निर्णय  किया  गया  कि  ३५,०००  परिवारों

 को  बंगाल  से  बाहर  भेजा  जायेगा  ,  दंडकारण्य  में  अथवा  कहीं  १०,०००  परिवारों

 को
 पश्चिमी

 अं
 गाल  सरकार

 बसायेगी  ।
 कुल  मिला कर  यह  VY,oo00  परिवार  यदि  श्रौसंतन

 ५  व्यक्तियों का  परिवार मान  लें  तो  विस्थापितों  की
 कुल  संख्या  QR, VW, o0¢  फलती  है  |  र्म

 पुछना  चाहता हं  कि  जिन  १०  हजार  परिवारों  को  बसाने  का  उत्तरदायित्व  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  ने  लिया  क्या  उन्हें  दीवारों  से  निकाल  लिया  गया है  कौर  दीवारों में  रहने

 वालों को  सारी  जिम्मेदारी  wa  केन्द्र  की  है  ?  ara  दीवारों  में  १,३०,०००  लोग  हैं  |

 हमें  बताया  जाना  चाहिए  कि  उन  लोगों  कार्यों  हुमा है  सारे  तथ्य  पुनर्वास  मंत्री  महोदय  को  सदन

 के  समक्ष  रखने  चाहिएं  ।

 जो  लोग  शिविरों में  नहीं  हैं  उन  का  कुछ  भी  ध्यान  नहीं  किया  जा  रहा  ।  मेरा  निवेदन

 है  fe
 जब  ara

 शिविरों
 में  रह  रहे  विस्थापितों  को  दण्डकारण्य

 अथवा
 पर  ले

 जा  रहे  तो  पहले  श्रमिकों  शिविरों  में  न  रहने  वाले  लोगों  की  शोर  ध्यान  देना  चाहिए

 आखिर  इन  लोगों  को  बसाने  का  उत्तरदायित्व  भी  पुनर्वास  मंत्रालय  का  ही  है

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :  माननीय  सदस्य  की  बात  स्पष्ट  नहीं हैं  ।  क्या  आपका

 यह  ्  है  कि
 जो  लोग  परिश्रमी  बंगाल  में  शिविरों में  हैं  उन्हें  दंडकारण्य में  या  कहीं

 ौर

 बसा  कर  फिर
 पशचिमी  बंगाल  के  पूरी  तरह  न  बसे  हुए  लोगों  को  वहां  ले  जाया  जाय

 ?

 बिमल  घोष :  जो  लोग  वहां  जाना  we  ate  जो  शिविरों में  नहीं  उन्हें

 वहा ंले  जाना  दण्डकारण्य भी  एक  महान  रहस्य बना  हुमा  है  ।  दोनों  सरकारें  भी

 इस  योजना
 के

 बारे  में  सहमत  नहीं  |  इस  के  बारे  में  पुनर्वास  मंत्री  बहुत  लम्बे  चौड़े
 दावे  करते

 हैं  परन्तु  वास्तविकता यह  है  कि  इस  दिशा  में  प्रभी तक  कुछ  भी  नहीं  gare  इस

 मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार में  जो  मतभेद  है  उसे  भी  मंत्री  महोदय  को

 सभा
 के

 समक्ष
 रखना  चाहिए  ।  दंडकारण्य  परियोजना के  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  है  इस  पर

 भी

 उन्हें  प्रकाश  डालना  चाहिए  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :
 कोई  मतभेद

 नहीं  ।

 मूल  at  में



 UEo  भ्र तु दातों  को  मांगें  १२  १९६०

 शिमल  घोष
 :

 में  यट  जानना  चाहता  हं  कि  जो
 ८०००  लोगों को  दण्डकारण्य  ले  जाया

 गया  उनका क्या  ठुकरा  ।  शभ्रन्तिम  जानकारी  यह  है  कि  जब  तक  केवल  co  परिवारों को

 खेती  के  लिपे  भूमि  दी  जा  सकी  है
 ।  लगभग  ७०००

 एकड़  भूमि  को  ही  खेती  योग्य  बनाया  गया

 है  ।  शौर  इन  में  से  केवल  oF  एकड़  भूमि  ख़ादिम जाति  लोगों को  दी  गयी  है  ।  यदि  यह  waar

 है  तो  दंडकारण्य  में  परिवारों  को  वहां  बसाना  सम्भव  नहीं  होगा  पुनर्वास

 मंत्री  ने  यह  बात  स्तर यं भी  मानी  है  कि  शिविरों  में  रहने  वाले  अधिकांश  लोगों  का  व्यवसाय  कृषि

 ही  है  ।  पुनर्वास  मंत्री  को  दंडकारण्य  परियोजना
 की

 प्रगति
 के  विविध  sat  पर

 प्रकाश

 डालना  कहा  जाता है  कि  वहां की  स्थिति  वहुत  शोचनीय  कौर  लोगों  को  पीने का

 पानी  तक  भी  उपलब्ध  नहीं हो  रहा  ।  मुझे  यह  भी  mea  नहीं  कि  दंडकारण्य

 में  जून  के  ग्रस्त  तक  Gooo  एकड़  भूमि  खेती  योग्य  हो  जायेंगी  |  हमारे  मंत्री  महोदय  की

 कठिनाई  यह  रही  है  कि  वह  लम्बे  चौड़े  दावे  कर  लेते  बाद  में  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं कर

 पाते  यदि  वह  ऐसा  न  करते  तो  स्थिति  खराब  न  होती  ।  सरकार  की  असफलता का एक का  एक  कारण

 यह  भी  है  कि  इसका  इस  समस्या के  सम्बन्ध  में  अपनाया  गया  दृष्टिकोण भी  गलत  था  ।

 सरकार  को  अपनी  नीति में  मूल  परिवर्तन  करना  होगा  ।  मंत्री  महोदय  को  एक  निश्चित तिथि

 निर्धारित कर  देनी  कौर  उस  दिन  तक  पुनर्वास  का  सारा  कार्य  पूर्ण  हो  जाना  चाहिए t

 शिविरों  को  बन्द  करने पर  ज़ोर न  दे  कर  हमे  पुनर्वास  के  कार्य  को  शीघ्र  ही  समाप्त  करने

 का  प्रयत्न  करना  पश्चिमी बंगाल  सरकार  ने  एक  संकल्प  में  कहा है  कि  पुनर्वास  मंत्रालय

 को  ३१  PERR  को  बन्द  नहीं  करना  चाहिए  ।  इस  से  स्पष्ट  है  कि  उन्हें  यह

 fazata  है  कि  तब  तक  पुनर्वास  कार्य  पुरा  नहीं  हो  सकेगा  ।

 पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापित  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  की  अपेक्षा  काफी  घाटे  में

 रह ेहूं  ।  अपनी  सम्पत्ति  का  नहीं  मिल  सका  ।  सरकार
 को

 इस  पर  विचार  करना

 कौर  यदि  सम्भव हो  तो  ज़मीन बे  चने  संबंधी  सुविधाओं की  व्यवस्था  उन  के  लिए  भी  करनी

 मे  इस  बात पर  भी  जोर  दूंगा  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  को  समाप्त  करने  अथवा
 उस  के

 का
 को  कम  करने  से  पूर्वे  कर्मचारियों  के  लिये  नौकरी  की  व्यवस्था

 भी
 उचित  प्रकार  से

 कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 भरी प्र्०  ह  )  :  उपाध्यक्ष  पुनर्वास  मंत्रालय की  जब  से
 स्थापना

 हुई  है  तभी से  में  उस  के  समस्त  प्रशासन  की  भ्रालोचना  करता  रदा  हूं  ।  पिछले  वर्ष  कुछ  सुधार  के

 fag  दृष्टिगोचर हुए  थे  परन्तु  इस  वर्ष  फिर  पुरानी  जैसी  स्थिति  दिखाई  देती है
 ।  मेरा  विचार

 है  कि  श्रम-मंत्री  जी  को  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  कारण  सरकार

 का  वास्तविक  दृष्टिकोण  है  ।  शरणार्थी  कैम्पों  के  बन्द  करने  का  निर्णय  झर  दण्डकारण्य

 योजना
 संबंधी  लक्ष्य  वास्तविक एवं  अ्रबुद्धिमत्तापूर्ण  थे  ।  परन्तु  उस  के  लिये  केवल  मंत्री  जी  को

 दोषी  नहीं  ठहराया जा  सकता  क्योंकि  वे  निर्णय  समस्त  केबिनेट  द्वारा  किए  गए  थे  ।  यह  निर्णय

 अत्यन्त  अवास्तविक  था
 कि  अमुक चक  तारीख तकਂ  दण्डकारण्य  के  वनों

 को
 साफ  कर  के  भूमि

 को  कृषि

 are  बना  दरिया  जाएगा  ।  प्रतिवेदन से  ज्ञात  होता है  कि  ७०,०००  एकड़  भूमि  में  से  केवल

 ३२,०००  एकड़  भूमि  संबंधित  सरकारों  से  मिल  सकी  है  ।  जहां  तक  शरणार्थियों

 के  भेजे  जाने  का  प्रदान  १९६०  के  yer तक  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  ५६३२

 परिवारों  को  भेजना  था  परन्तु  वास्तव  में  केवल  १४६४  परिवार  भेजे  गये  इसका  कारण

 यह  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  यह  चाहती  है  कि  दारणाधियों  को  सामूहिक
 रूप  से

 वहां न

 मूल  अंग्रेजी  में



 रद  १८८२  )  अनुदानों  की  मांगे  ५१९१

 भेजा  जाय  वरन  धीरे  धीरे  भेजा जाय  ताकि  वे  weal  तरह  खपाए जा  सक  यह  जानना

 चाहता  हुं  कि  जब  इतने  शरणार्थियों को
 वहां

 खपाया  नहीं  जा  सकता  था
 तो  फिर

 उन्हें  नोटिस

 कयों  जारी  किए  गए
 ?

 इस  के  प्रतिष्ठित वहां  छोटे  ७, सान  के  उद्योगों के  लिए  कछ  भी  नहीं  किया  गया  |  ढकी

 उद्योग  ऐसा  नहीं  है  जिस  से  जीविकोपार्जन  किया  जा  सके  ।  केवल  २०  स्वचालित  करघे

 स्थापित  किए  गए  हैं  और  कद  नहीं  किया  गया  है  ।  मे  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  संबंघ  मं

 सरकार की  कोई  योजना  है
 ?

 जहां  तक  भूमि  का  संबंध  कृषि  योग्य  बनाई गई  ७१३२  एकड़ भूमि  में  से  १७९०  एकड़

 भूमि  आदिवासियों  को  देकर  ५,३४२  एकड़  भूमि  बचेगी  जो  १७८५  परिवारों को  वितरित  at

 जायगी ।  इस  प्रकार  प्रति  परिवार  को  ३  एकड़  भूमि  मिलेगी  जबकि  लक्ष्य  कम  से  कम  ७

 एकड़  भूमि  देने  का  था  ।  जितने  शरणार्थी  वहां  भेजे  गये  हैं  उनको  भी  भूमि  पर  बसाना  संभव  नही

 है  ।  सरकार की  उनके  पुनर्वास  के  संबंध  में  क्या  योजना  है
 ?

 दण्डकारण्य  योजना  के  संबंध  में  बड़ी  गम्भीरता  से  कार्य  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  वह

 केवल  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों  के  लिये  ही  नहीं  स  पश्चिमी  बंगाल  के  आर्थिक  पुननिर्माण

 के  लिये  भी  आवश्यक  पश्चिमी  बगाल  की  जनसंख्या  चरम  सीमा  पर  पहुंच  गई  है  वहां

 पर  भ्रमित  लोगों  का  बसाया  जाना  संभव नहीं  इसलिये मे  श्री  घोष  की  इस  मांग  का  समर्थन

 करता  हूं  कि  दण्डकारण्य  की  सुविधायें केवल  कैम्प  के  शरणार्थियों तक  ही  सीमित  नहीं  रखी  जानी

 चाहिये |  लगभग  ८  लाख  दारणार्थी  एसे  हैं  जिन्होंने  प्रभी  तक  सरकार से  कोई  सहायता नहीं  ली  है  ।

 यदि  वे  दण्डकारण्य  जाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  इस  प्रचार  से  उचित  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।

 फिर  मैं
 उन

 शरणार्थियों
 का

 निर्देश  करना  चाहता हूं
 जिनको  पूरी  तरह  नहीं  बसाया

 जा  सका  है
 ।  में

 कई  बार  यह  कह  चुका  हूं  कि  उनको
 मकान  बनाने  के  लिये  fe  दी  गई  थी

 वह  छोटी  छोटी  किश्तों  में  दी  गई  थी  जिससे  वह  उद्देश्य  पुरा  नहीं  हो  सका
 ।

 इस  प्रकार  की  दोषपूर्ण
 योजनाओं  के  लिये  शरणार्थियों  को  दण्डित

 नहीं  किया  जाना  चाहिये
 ।

 इन
 लोगों  के  पुनर्वास

 के  संबंध में  भी  सरकार  को  विचार  करना  चाहिये  ।

 जहां  तक  दण्डकारण्य  योजना  का  प्रदान  है  उसके  संबंध  में  में  पश्चिमी  बंगाल  की  विधान

 सभा  के  संकल्प  का  निर्देश  करना  चाहता  हूं  ।  उसके  पहले  भाँग  में  यह  कहां  गया  है  कि  पुनर्वास  मंत्रालय

 १९६१  मं  बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 ।

 में  भी  इस  मांग का  सेन  करता  gs  दूसरी  बात

 यह  है  कि  दण्डकारण्य  विकास  परियोजना  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  अधिक  निकटता

 सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  तीसरे  दण्डकारण्य में  स्वास्थ्य  तथा  समाज  सेवाओं  संबंधी

 अधिकारी  ऐसे  होने  चाहिये  जिन्हें  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों  की  भाषा भ्र  संस्कृति  की  समुचित

 जानकारी  हो  ।  प्रशासन  ate  दीक्षार्थियों  के  बीच  मनोवैज्ञानिक  एकता  होनी  इस  प्रकार

 की  मनोवैज्ञानिक  एकता  के  बिना  पुनर्वास  कार्य  ठीक  तरह  नहीं  हो  सकता  इसके  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  पर्याप्त  धन  श्रावण्टित  करना  चाहिये  ।  पांचवीं बात

 यह  है  कि  पश्चिमी बंगाल  के  मुख्य  मंत्री को  झपना  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  पेश  करना

 चाहिये |  इस  प्रकार  में  समझता  हूं  कि  उस  संकल्प  में  कोई भी  बात  ऐसी  नहीं  है  जो  संघ  सरकार

 अथवा  मंत्री  जी  के  विरूद्ध हो  ।

 दण्डकारण्य  योजना  के  संबंध में  मेरा  सुझाव  है  कि  वहां  जिन  eat
 को  ले  जाया  जाय  उन्हें

 उनकी  कार्यक्षमता के  ग्रीस  विकास  कार्यों  में  लगाया  जाना  चाहिये  |  wae  ऐसा | क द  NUDE  SUS  अ  una  NSU  काम  नहीं  कराया



 श्र  तदा  तों  को  भागों
 Al  व  22  ग्रीन  १६६० KE

 ्  चे

 जाना  चाहिये  जिसे  करने  में  वे  असमर्थ  हों
 ।  फिर

 जो
 ठेके

 दिये  जाते  हैं  वे  शरणार्थियों को  ही  दिये

 जानें  चाहिये  ।  बड़े  जिनमें  विशेष  योग्यता  पूंजी
 की  आवश्यकता  भले  ही  उन्हें न  दिये

 जायें पर  छोटे  छोटे  ठेके  अवश्य  दिये  जाने  चाहियें  ।  खरीदें भी  यथासंभव  शरणार्थियों  के  उत्पादों में

 से  ही  की  जानी  चाहियें  ।
 परन्तु  मेरा

 तात्पयं
 नहीं  है  कि  उड़ीसा  कौर  मध्य  प्रदेश  वालों  को

 उनके

 हक  से  वंचित  किया  जाय
 ।

 पहला  हक  तो  उन्हीं  का  होना  चाहिये तथा  उनके  बाद
 बंगाल  के

 दीक्षार्थियों को  अधिमान्यता  दी  जानी  चाहिये  |

 ३  मार्च को  माननीय  मंत्री  ने  ट्रैक्टरों  के  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दिया था  ।  में  प्रिया करता  हूं

 कि  भविष्य  में  अच्छे  ट्रेक्टर  लेने  के  संबंध  में  अघिक  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  कभी  जो  ट्रेक्टर  लिये  गये

 हैं वे  भ्रच्छे  नहीं  साबित  हुये  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  में  इसी  कारण देर  हुई  है  ।

 tai  मेहर  चन्द  खन्ना  :  में  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं
 ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  जिन

 जियों  को  कोई  भी  पुनर्वास  लाभ  प्राप्त  नहीं  हुजरा  उन्हें भी  दण्डकारण्य  ले  जाया  जाना  चाहिये

 दूसरी  चीज  उन्होंने  उन  परिवारों
 के

 संबंध  में  कही जो  पूरी  तरह  नहीं  बसाये  जा
 सके  हैं

 ।
 क्या  वह

 उनका  श्रीमान बता  सकते  हैं  ?

 14.0  wo  चं०  गह  :  जिन २१  या  २२  लाख  लोगों  के  बसाये  जाने  का  दावा  किया  जाता  है  मेरा

 विचार  है  कि  वे  सभी  ऐसे  हैं  जो  पूरी  तरह  बस  गये  नहीं  कहे  जा  सकते  हैं  ।  सरकार को  यह  निर्घारण

 करना  चाहिये  कि  उनमें से  कितनों  का  उचित  पुनर्वास  हुजरा  मेरा  सुझाव  है  कि  श्री  afar

 राम  att  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  वहां  जाकर  इसका  निर्धारण  करें
 |

 यदि  उनका  झ्राथिक  पुनर्वास

 नहीं  gate  तो  माननीय  मंत्री  को  उनका  भार  संभालना  चाहिये  ।

 फिर  में  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों  के  संबंध  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हं  ।  उन्हें कोई

 प्रतिकर  नहीं  मिला  है  ।  जब  प्रतिकर  atafran  पारित  किया  गया  था  उस  समय  की  परिस्थितियां

 भिन्न थीं iva  पूर्वी  बगाल  से  अल्पसंख्यकों  को  निकाला जा  रहा  वे  सम्पत्ति  छोड़कर

 awe  चीज  के  संबंध  में  सरकार  को  विचार  करना  चाहिये  |

 यह  कहा  जाता  है  कि  २२  लाख  शरणार्थियों के  पुनर्वास  पर  लगभग  ६६  करोड़  रुपये  व्यय  किये

 गये  हैं
 ।

 प्रत्येक  शरणार्थी  पर  ३००  रुपये  व्यय  हुये  यह  राशि  पुनर्वास  के  लिये  पर्याप्त

 नहीं  कही  जा  सकती  है  ।  इसलिये  या  तो  उनकी  आस्तियों  के  पाकिस्तान  से  मंगाये
 जाने  का  प्रबन्ध

 किया जाना  चाहिये  या  भारत  सरकार को  कोई  कदम  उठाने  चाहियें  |
 इस  संबंध  में  यह  आवश्यक

 है
 है

 कि  उन्होंने जो  ऋण  लिये  हैं  वे  माफ
 अथवा

 कम  कर  दिये  जाने  चाहियें  ।  शरणार्थियों  को  यह  महसूस

 होना  चाहिये  कि  वे  भारत  के  सम्मानित  नागरिक  यह  ऋण  का  भार  उन  पर  से  हटा  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 अन्त  में  मेरा  निवेदन  है  कि  सीमांत  पर  खाने  जाने  पर  रोक  लगाने  के  संबंध  में
 भी

 पुनर्विचार

 किया  जाना  चाहिये  भी  बहुत  से  लोग  भरा  रहे  हैं  |  उन्हें  कैम्पों  में  भले  ही  न  खपाया जा  सके

 परन्तु  उनके  सबंध  में  कोई  उपबन्ध gary  किया  जाना  चाहिय े।

 हरविन्द  घोषाल  (  उलूबेरिया  उपाध्यक्ष  पुनर्वास  मंत्रालय  के  कार्य के

 संबंध में  हमें  जो  आंकड़े  दिये  जाते  हैं  व  सट्टी  स्थिति
 के  द्योतक  नहीं

 हैं  ।
 चा  हे  कहा  कुछ

 भी  जाये
 पर

 पुनर्वास  कार्य  गति  बहुत  मन्द  रही  जब  माननीय  मंत्री  न  १९४५७  में  कार्यभार सं  भाला
 ee

 मूल  भ्र ग्र जी
 में



 eae | २३  १८८२  अनुदानों  को  मांगें

 था  तो  पश्चिमी  बंगाल  में  ५०,०००  शरणार्थी
 परिवार  थें

 ।  PENE  के
 श्रन्ततक  उनमें

 से
 केवल

 ~
 १३०००  का  पुनर्वास किया  जा  सका  ।  जहां  तक  भूमि  का  संबंघ  १९५७  में  माननीय  मंत्रो

 ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  उनके  पास  १०,०२,०००  एकड़  कृषि  योग्य  भूमि है  ।  परन्तु  wa  उनके

 आंकड़ों  से  ज्ञात  होता  है  कि  वह  केवल  ५०,०००  एकड़ के  लिये  योजनायें तैयार  कर  सके  हैं  |

 फिर  जहां  तक  कैम्पों  से  बाहर  रहने  वाले  शरणार्थियों  की  बस्तियों  का  संबन्ध  माननीय  मंत्री

 ने  ge Xyg  में  उनको  कानूनी  मान्यता  दिलाने  का  वचन  दिया था  पिछले  तोन  वर्षों  में  १४०  बस्तियों

 में  से केवल ८०  को  कानूनी  मान्यता  दी  गई  इसी  प्रकार  उन्होंने  यह  ग्राइवासन  दिया  था  कि

 €०००  व्यक्तियों  के  रोजगार  का  प्रबन्ध  कारखानों  को  वित्तीय  सहायता  देकर  किया

 परन्तु  केवल  २०००  शरणार्थियों  को  ही  रोजगार  दिया  जा  सका  है  ।

 यही  जो  ४४१  पुनर्वास  केन्द्र
 प्रारम्भ

 में
 खोले  गये

 थे  उनमें  से  केवल
 ४४

 केन्दों
 का

 पूर्ण

 विकास हो  सका  है  ate  २४  बस्तियों  का  आंशिक  विकास  gars  ।  शेष  ३७३  बस्तियों को  सरकार  न

 कोई  सहायता  नहीं  दी  है  आ्रादमियों  के  रहने  लायक  नहीं  इन  बस्तियों के  विकास  के

 लिये  दो  योजनायें पेदा  की  गई  थीं  परन्तु  केवल १८  बस्तियों  को  मंजूरी  दी  गई  है  शरर  ३५५  को

 विकास  अनुदान  देने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  जिन  २४  बस्तियों  ग्रांथिक  सहायता  देने की

 मंजूरी दी  गई  थी  उनमे ंसे  केवल  १३  बस्तियों  को ही वह राशि वह  राशि  मिल  सकी  शेष  को  वह  अभी

 तक  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  है  ।

 PexE  तक  कैम्प  के  दरबारियों  पर  ४३,७१,००,०००  रुपये  व्यय  गये  हैं  ।

 इतनी  व्यय  करने के  बाद  सरकार इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची है  कि
 ७०  प्रतिशत  शरणार्थी

 पुनर्वास  लाभ  के  हकदार  नहीं हैं
 ।  कैम्पों  में  रहने  वाले  शरणार्थियों  के  अतिरिक्त  भी  लगभग १

 लाख  शरणार्थी  परिश्रमी  बंगाल
 में

 यत्रतत्र  फैले  हुय ेहैं  जो  बे  रोजगार  कैम्पों  में  रहने  वाले

 RY,000  परिवारों  मे ंसे  भी  माननीय  मंत्री  केवल  १२,०००  परिवारों का  पुनर्वास कर  सकेंगे  |

 इसके बाद  मैं
 दण्डकारण्य  परियोजना पर  कराता  हूं  ।  यह  योजना  १९५७  में  शुरू की  गई  थों

 |

 हमें  यह  देखना  है  कि  अरब  तक  क्या  प्रगति हुई  १९५७  में  कैबिनेट की  पुनर्वास  उप-समिति

 ने  यह  निर्णय  किया था  कि  दण्डकारण्य  क्षेत्र में  पूर्वी  पाकिस्तान के  २०  लाख  शरणार्थियों  तथा

 उतने  ही  आदिवासियों को  बसाया  जायेगा  ।  उसने  यह  भी  निर्णय  किया  था  कि  दण्डकारण्य के  लिये

 एक  प्राधिकार  का  निर्माण  किया  जायगा  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि

 होंगे  पौर  यह  क्षेत्र  प्रशासकीय  प्रयोजन  के  लिये  संघीय  पुनर्वास  मंत्रालय  के  अ्रघोन  रहेगा

 इसਂ  प्रकार  दण्डकारण्य  में  पश्चिमी  बंगाल  के  २०  लाख  शरणार्थियों  को  बसाया  जाना  था  |

 परन्तु  बाद  में
 मन्त्रालय  न  झपना  उद्देश्य  २०  लाख  लोगों  को  बसाने  के  बजाय  २  लाख  लोगों

 को  बसाने  का  बना  लिया  |  फिर  PEKS—HE  में  यह  लक्ष्य  केवल  ५०,०००  लोगों  के  बयान  का  रह

 गया  ।  परन्तु  खेद  है  कि  यह  लक्ष्य  भी  पुरा  नहीं  किया  जा  सका  वास्तव  में  १६६०  तक

 केवल
 १४५००  परिवारों  को  दण्डकारण्य  ले  जाया  जा  सका  ये  १५००  परिवार  भी  भूमि  पर  नहीं

 बसायें जा  सके  उनमे ंसे  अधिकांश  कैम्पों  में  रह  रहे  उनसे  वनों  की  सफाई  का  काम

 लिया जा  रहा  है  ।

 दण्डकारण्य में  द्ारणाियों  के  लिये  गांवों  का  निर्माण  करने  की  योजना  भी  थी  ।  १९  ४५८-१४९

 में  २८  गांवों का  निर्माण किया  जाना  था  परन्तु  एक  भी  गांव  का  निर्माण  पुरा  नहीं  हो  सका  ।  इसी

 प्रकार  PEYE-Ko  का  लक्ष्य  भी  पुरा  नहीं हो  सका  है  |  अब  EGO- FN  में  Cy  गांवों के  निर्माण

 at  लक्ष्य  निश्चित है  कि  यह  लक्ष्य  भी  पूरा  नहीं  हो  सकेगा
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 प्ररबिन्द

 प्रारम्भ  में  यह  कहा  गया  था  कि  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  १,४३,०००  एकड़  भूमि  कृषि  योग्य

 बनाई  जायेगी  ।  बाद  में  यह  लक्ष्य  ७५,०००  एकड़  कर  दिया  गया  ।  परन्तु  वास्तव में  प्रभी  तक

 V,ooo0  एकड़  भूमि  कृषि  योग्य  बनाई  गई  है  AIT  ६०००  एकड़  भूमि  के  पेड़  काटे  जा  सके  हैं  ।  इसी

 प्रकार  प्रारम्भ  में  कुटीर  उद्योगों
 की

 स्थापना
 का

 निर्माण
 भी

 किया  ग  या था  ।  विभिन्न  उद्योगों

 में  ३०,०००  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलके  का  लगाया  गया  था  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये

 निदेशालय की  स्थापना  में  ही  १८  महीने  लग  गये  ्  जो  एकमात्र  लकड़ी  काटने  का  कारखाना

 खोला  गया  है  वह  बन्द  किये  जाने  की  स्थिति  पर  पहुंच  गया  है  |

 जहां तक  रोजगार देंने  की  नीति  का  संबंध  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  शरणार्थियों

 शभ्रादिवासियों  को  श्रधघिमान्यता  दी  जायेगी  ।  परन्तु  खेद  हैकि  शरणार्थी  कर्मचारियों का

 प्रतिशत  केवल  १२  है  कौर  भ्रादिवासियों  का  प्रतिशत  नहीं  के  बराबर है  ।  इस  प्रकार  दण्डकारण्य

 योजना की  प्रगति  भ्रत्यन्त  दयनीय है  ।

 जो  शरणार्थी  अन्य  राज्यों को  भेजे  गये  हैं  उनकी  थिति भी  इसी  प्रकार  है  ।  उड़ीसा  में  जो

 ३५००  शरणार्थी  भेजें  गये  थे  वे  पुनर्वासਂ  मंत्रालय  के  सुप्रबन्ध के  कारण  वहां  नहीं  रह  सके  |  ग्रघिकांश

 दवारणार्थी  वहां  से  लोट  जाये  हैं  जो  लोग  वहां  रह  रहे  हैं  उनका  अभी  तक  पुनर्वास नहीं  किया

 जा  सका  है  ।  डा०  मेहताब  ने  कहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अतुलनीय  बन्द  कर  दिया  जाने  के  कारण

 दारणाधियों के  पुनर्वास  का  कार्य  रूक  गया  है  ।  इसी  प्रकार  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में  भी

 दयरणाधिय  का  पुनर्वास  नहीं  किया  जा  सका  है  ।

 इसलिये  मैँ  यह  पूछता  हुं  कि  इस  गड़बड़  के  लिये  कौन  जिम्मेदार है  ?  शरणार्थियों  के  पुनर्वास

 के  नाम  पर  जनता  का  धन  बरबाद  किया  जा  रहा  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  सबकी  जिम्मेदारी  हमारे

 माननीय  मंत्री  पर  है  ।  सभी  राजनीतिक  दलों  ने  माननीय  मंत्री  की  कड़ी  आलोचना  की

 इसलिये  मैं  पश्चिमी  बंगाल  के  शरणार्थियों  की  ae  से  उनसे  त्यागपत्र  दे  देने  की  मांग

 करता हुं  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  वे  यह  भी  चाहते  हैं  कि  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  का  पुनर्गठन  किया  जाय

 तथा  उसमें  पश्चिमी  बंगाल  ate  के  तीन  प्रतिनिधि हों  ।  प्राधिकार शक्तियां  भी  बढ़ाई

 जानी  चाहिये  तथा  शरणार्थियों  ate  ग्रा दि वासियों  को  अधिक  रोजगार  दिया  जाना  चाहिये  ।  इसके

 अतिरिकत  आदिवासियों  atc  शरणार्थियों को  मिलकर  रहना  चाहिये  तथा  उनमें  कटुता  उत्पन्न

 करने  का  जो  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  वह  निन्दनीय  जब  तक  पानी  की  व्यवस्था  न  हो  जाय

 तब  तक  शरणार्थियों  को  वहां  नहीं  भेजा  जाना  चाहिये  ।  विंमान  शिविरों  के  स्थान पर  झोंपड़ियों

 का  निर्माण  किया  जाना  चाहिये  ate  जो  भूमि  दी  जा  रही  है  उसका  लगान  न  बढ़ाने  का  झा इवा सन

 दिया  जाना  चाहियें
 ।

 इसके  अतिरिक्त  पुनर्वास  सामूहिक  रूप से  किया  जाना  चाहिये  ताकि  उनका

 सांस्कृतिक एवं  सामाजिक  जीवन
 भंग

 न
 हो

 ।
 जब  तक  वहां  समुचित  प्रबन्ध न  हो  जाय तब  तक

 दारणा्थियों  को  पश्चिमी  बंगाल  में  टी  बना  रहने  देना  चाहिये  ae  जब  तक  समस्त  शरणार्थियों

 का  पुनर्वास न  हो  जाय  तब  तक  कोई भीਂ  कैम्प  बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  अन्तिम  मांग यह  है

 कि  बैना नामा  योजना  पुनः  लागू की  जानी  चाहिये
 ।

 यदि  माननीय  मंत्री  इन  मांगों  को  पूरा  करें  तो

 हम  सब  दण्डकारण्य  योजना  को  सफल  बनाने  में  उनका  समर्थन  करेंगे  |
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 की
 शोभा  राम

 :
 में  केवल  पश्चिमी  क्षेत्र

 के
 शरणार्थियों  की  सदस्यों  के  संबंध

 में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  सर्वप्रथम  में  गेर दावेदार  खेतिहर  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 आवंटित  कमी  पर  उनके  हक  की  समस्या का  निदेश  करूंगा  |

 जैस।कि  हम  सब  जानते  खेतिहर  विस्थापित  व्यक्तियों  को  भूमि  का  भ्रावण्टन  पुनर्वास

 आधार पर  किया  गया  इस  विचार  से  नहीं  कि  उनके  पास  पाकिस्तान  में  कमी  थी  या  नहीं  ।

 जो  विस्थापित व्यक्ति  राजस्थान  के  अलवर  शर  भरतपुर  जिलों  में  बसाये  गयें  हैं  उनके  संबंध  में

 दो  प्रदान  उत्पन्न होते  क्या  उनको  बिना  कुछ  भुगतान  किये  खातेदारी  के  ग्रन्थकार  दे  दिये  जायेंगे

 क्योंकि  उनको  श्रावण्टन  पुनर्वास  के  पर  किये  गये  थे
 ?

 क्या  वे  उस  समय  तक

 कार  ही  बने  रहेंगे  जब  तक  कि  वे  भूमि  के  मूल्य  का  १५  feral में  भुगतान  करके  स्वामित्व  के

 अधिकार न  प्राप्त  कर  लें
 ?

 पहले में  दूसरे  प्रश्न  को  लूंगा  ।  इन  जिलों  के  विस्थापित  व्यक्तियों में  यह  गलत  घारणा

 पैदा  कर  दी  गई  है  कि  उन्हें  भूमि  के  मलय  का  भुगतान  करना ही  होगा  चाहे  वे  स्वामित्व के  अधिकार

 न  भी प्राप्त  करना  चाहते हों  जबकि  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  अधिनियम

 १९५४ के  नियम  ६३  के  शअ्रन्तगंत  विस्थापित  व्यक्ति  को  यह  वरणाधिकार  दिया  गया  है  कि  यदि

 वे  स्वामित्व  के  feat  प्राप्त  करना  चाहते  हों  तभी  उन्हें  भूमि  के  मूल्य  का  भुगतान करना  होगा

 अन्यथा  नहीं  |  इसलिये में  चाहता ह  कि  माननीय  मंत्री इस  mere  का  एक  परिपत्र जारी  करें  कि

 उन  जिलों  में  बसे  हुये  विस्थापित व्यक्ति  बिना  भूमि  के  मूल्य  का  भुगतान  किये  ही  उस  भूमि  पर

 काबिज  रहेंगे  परन्तु  यदि  वे  स्वामित्व  के  अ्रधिकार  प्राप्त  करना  चाहते हों  तो  उन्हें  भूमि के  मुल्य

 का  भूगतान  करना  होगा  ।

 जहां तक  स्वामित्व  के  झ्र धि कारों  का  प्रश्न  है  यह  ठीक  है  कि  उन्हें  भूमि  के  मूल्य  का  भुगतान

 करना होगा  ।  परन्तु  यदि  वे  मालिक न  हों  तब  इन  श्रावण्टीयों की  उन  जिलों  में  क्या  स्थिति  रहेगी
 ?

 राजस्थान  काश्तकारी  १९५५  के  श्रन्तगेंत  प्रत्येक  काश्तकार  को  कुछ  शभ्रधिकार

 प्राप्त  हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  इन  झ्रावण्टीयों  को  भी  कुछ  afar  दिये  जायें  ।  इस  संबंध में  राजस्थान

 पुरुषार्थी  सम्मेलन  के  सभापति
 के  ज्ञापन  के  उत्तर  में  पुनर्वास  मंत्रालय  ने

 यह
 कहा  था

 कि
 श्रावण्टीयों

 की  स्थिति  खातेदारों से  खराब  नहीं  कही  जा  सकती  है
 ।
 उन्हें हें  स्वामित्व  के  अधिकार  प्राप्त  किये

 बिना  भी  भूमि  से  बेदखल  नहीं  किया  जा  रहा  है  |  ADA S | T aTeM  हु  fe  grate  मंत्रालय  यह  घोषणा
 करे

 कि  गेर-दावेदार खेतिहर  श्रावण्टीयों  को  भूमि के  संबंध  में  वही  afar प्राप्त  होंगे  राज

 स्थान  काश्तकारी  भ्र धि नियम  के  अन्तर्गत  खातेदारों को  प्राप्त  हैं  ।

 इसके  वाद  में  पराजित  निष्क्रांत  सम्पत्ति  के  प्रबन्ध  के  संबंध  में  कुछ  निवेदन करना  चाहता हूं
 ।

 प्रशासन
 की

 शक्तियां  केन्द्रीय सरकार  के  प्रबन्ध  संगठन में  विनिहित  परन्तु उसके  पास  इतने

 कर्मचारी  नहीं  हैं  कि  तहसील  ग्राम  स्तर  के  प्रशासन  को  देखरेख की  जा  सके  ।  इसलिये

 जित  निशांत  भूमि का  प्रबन्ध  राज्य  सरकार  को
 सौंप

 दिया  जाना  चाहिये
 |

 हरनेक  मामलों  में

 केन्द्रीय  संगठन  के  भ्र धि कारियों  ने  राज्य  सरकार  के  राजस्व  भ्र धि कारियों  की  गई  कार्यवाही

 पर  आपत्ति की  है  ।  यह  दोहरी  व्यवस्था  समाप्त  की  जानी  चाहिये  ।  इसलिये  शक्तियों  का

 योजना  यथाशीघ्र  किया  जाना  चाहिये  i  प्रबन्ध  भ्र धि कारियों  को  शक्तियां  तहसीलदारों  को  दी

 जानी  चाहियें are  सेटलमेंट  झ्राफिसरों की  शक्तियां  acd  क्षेत्राधिकार ों  में  कलक्टरों  को  दी

 जानी  चाहिये  ।
 ER

 मूल  अंग्रेजी  में
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 शोभा

 oa  में  मैं  मेव  बिस्वे दारों  के  संबंध  में  कुछ  शब्द  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  विभाजन  के

 समय  उनके  पास  जो  भूमि  थी  उसके  प्रतिकर  के  संबंध  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।  राज्य

 कार  कहती  है  कि  वह  भूमि  उसके  कब्जे  में  नहीं  है  इसलिये  वह  प्रतिकर  नहीं  दे  सकती  केन्द्रीय

 सरकार  कहती  है  कि  वह
 निष्क्रांत  सम्पत्ति है  इसलिये  प्रतिकर  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  यह  ठीक

 नहीं  मेव  बिस्वे दार  प्रतिकर  पाने  के  हकदार  हैं  a  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों

 को  इसके  संबंध  में  निर्णय  करना  चाहिये ।

 श्री  जग साथ  राव
 :

 मेरा  जिला  कोरापट  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  ही  कौर  मैं

 अभी  ait  ३०  मैचों  को  वहां गया  था  |

 में
 यह  मानने  के  लिये  तयार  नहीं  कि  दण्डकारण्य  परियोजना  बिल्कुल  wana  रट दी  है

 ।

 मैंने स्वयं  अपनी  आंखों
 से  जो  देखा है  वह  मैं  श्राप  के  सामने रखता  हूं  ।

 मैं ३०  को  उमरकोट  गया  था  ।  वहां  गांवों  का  निर्माण  जारी  जिनमें  से  तीन  मैंने

 स्वयं  देखे  हैं  ।  वहां  विस्थापित  लोग  भ्र पने  मकान  खड़े  कर  रहे  कुछ  मकानों  की  तो  नींव  डाली

 जा  चुकी  है  ।  वे  लोग  वहां  से  वापस  नहीं  लौटना  चाहते  |  वे  चाहते हैं  कि  उन्हें  शीघ्र  ही  जमीनें दे  दी

 जायें  ।  €,०००  एकड़  भूमि  का  कृष् पक रण  किया  जा  चुका  है  रोक  मेढ़ें  बनाई  जा  रही  हैं  ।  हर  परिवार

 को  सात  एकड़  भूमि  जायेंगी--मार्च  के  अन्त  तक ।  भ्र  arene कि  जून  तक  वे  खेती  शुरू

 कर  at  |  उनकी  सब  सै  बड़ी  चिन्ता  यही  है  कि  उन्हें  जमीन  कब  मिलेगी ।

 दण्डकारण्य  योजना  को  इसलिये  प्रांजल  बताया  जा  रहा  है  कि  जितने  परिवारों  को  वहां

 बसाने का  हमारा  लक्ष्य  था  वह  पूरा  नहीं  sat  ।  लेकिन  हम  यह  भूल  जाते  हैं  कि  इसमें  कठिनाइयां

 कितनी  हे  ।  उस
 वनीय

 क्षेत्र  में
 न

 तो  संचार  के  साधन
 न

 प्रौढ़
 न  जन-शक्ति  ।  फिर

 भी
 काम

 बढ़ता  रहा  है  ।  मानसून  गाने  पहले  कई  कप  बस  जायेंगे |

 मुझे  तो  पुरी  उम्मीद  है  कि  इस  वष  हम  अपना  लक्ष्य  पुरा कर  लेंगे  ।  इसकी  पुरी  संभावना है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  काम  जुटाया  गया  वें  इत्यादि  के  निर्माण में

 लगे  हैं
 ।  इसकी

 उन्हें  मजूरी  भी  मिलती  है
 ।

 वे  थोड़ा  बहुत  व्यापार भी  करते  हैं  ।  कुछ  तो  छोटे मोटे  ढंग  की  ठेकेदारी  भी  करते  उनको

 जमीन की  खुदाई  धातु  इक्ट्ठी  करने  के  छोटे  मोटे  ठेके  दिये  गये  हैं
 ।

 शर  यही  उचित  बाहर  से  ठेकेदारों  को  वहां  लाना  गलत  होगा
 ।

 ठेकेदारी  का  काम

 स्थानीय  आदिवासियों ate  विस्थापितों  को  ही  दिया  जाना  चाहिये  ।

 दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  चलते  फिरते  चिकित्सालय  हैं  ।  इस  संबंध  में  मेरी  एक  शिकायत है

 परियोजना के  मुख्य  चिकित्सा  भ्रधिकारी  कों  कुछ  प्रशिक्षित  नर्सों  की  झ्रावश्यकता  थी  ।  कोरापट  के

 सिविल  सर्जन  उनको  २०  प्रशिक्षित  दाइयां  देने  के  लिये  तैयार  थे  ।  लेकिन  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी

 कलकत्ता  से  नस  लेना  चाहते  मेरा  ख्याल हूं  कि  कोरापट  में  सुलभ  ५-१०  भाइयों  को  तो

 वहां  खपाया  ही  जा  सकता था

 मूल  wast में
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 दूसरी  बात  यह  है  कि  उस  क्षेत्र  में  झ्र भी तक  शभ्रस्पताल  नहीं  बनें  उमरकोट  में  छः  पलंगों

 का  एक  भ्र स्प ताल  लेकिन  उससे  पुरा  नहीं  पड़ता  |  उस  भ्र स्प ताल  का  विस्तार  किया  जाना  चाहिये  ।

 वहां  अधिक  दवायें  भेजी  जानी  चाहिये ।  डाक्टर  को  विस्थापितों की  ही  स्थानीय  लोगों

 की  चिकित्सा भी  करनी  चाहिये

 इंजीनियरिंग  निर्माण  कार्यों  की  प्रगति  से  हमें  सन्तोष  नहीं  चीफ  इंजीनियर  जनता के

 साथ  सहयोग  नहीं  वह  प्रतीक  कठिनाइयां  पैदा  करते  जा  रहे  हैं  ।  यदि  यही  हाल  रहा  तो

 प्रशासक  जॉनसन का  वहीं  हाल  जो  जो  फ्लैचर  का  बना  है  |  माननीय  मंत्री  को  इस  की

 are  ध्यान  देना  चाहिये  |

 भ्रादिवासियों  के  विकास को  भी  एक  योजना है  ।  कोरापुट  में  भ्रादिवासियों  १,५००

 एकड़  भूमि  झ्रावण्टित  को  लेकिन  इतना  काफी  नहीं  है  ।  उनको  विस्थापितों  की

 मकान  जुटाये जाने  चाहिये  ।

 पश्चिमी  बंगाल  के  माननीय  सदस्यों  को  मेरो  सलाह  यही  है  कि  व  इसके  बारे  में  इतने  चिंतित

 न  हों  ।  दण्डकारण्य  को  स्थानीय  जनता  इन  विस्थापितों को  कोई  कष्ट  नहीं  होने  देगी  ।  -

 त्री  मिलती  )  विस्थापितों की  समस्या  वास्तव  में  एक  राष्ट्रीय  समस्या है

 किसी  एक  राज्य  या  मंत्रालय  की  नहीं  ।  मानवीय  दृष्टि  से  इसका  बड़ा  महत्व है

 हमें  यह  भी  नहीं  चलना  चाहिये  कि  ये  शरणार्थी  हमारा  स्वतंत्रता  की  ग्रा धार शिला  हैं  ।  हमें

 उनके  साथ  मानवीय  व्यवहार  करना  चाहिये  ।

 १९४६  में  दण्डकारण्य  प्राधिकार  का  गठन  जिस  प्रकार  किया  गया  उससे  यह  स्पष्ट था

 कि  यह  परियोजना सफल  रहेगी  ।  हमने  इस  प्राधिकार  को  इतनी  अधिक  सहायता  दे  दी  थी  कि

 वह  मंत्री  या  संसद्  से  पूछे  बिना  ही
 ४०

 लाख  रुपये  तक  की  परियोजनाओं  की  मंजूरी  दे  सकता  है
 ।

 वह

 कोई  धनमती लिये  बिना  ही  २,०००  रुपये  प्रति  माह  तक  के  वेतन  वाले  पद  बना  सकता  है  ।  उसे

 संसदीय  नियंत्रण  से  सर्वथा  स्वतंत्र  रखा  गया  कभी  कोई  नियम  ०५  लिये  नहीं  बनाया  गये  ।

 फिर  ऐसे  भ्र धि कारियों को  हमने  १००  करोड़  रुपये  सौंप  दिये  ।  we  समय  झरा  गया  है  कि  हम  इस

 प्राधिकार  को  एक  संविहित  पर  पुनर्गठित  करे  ।

 इस  स्वायत्त  निकाय  पर  मंत्रालय  का  भी  पुरा  नियंत्रण  नहीं  है  ।  १  PENS A 32 से  ३१

 १६६०  तक  दण्डकारण्य  में  ४,६३२  परिवार  बसाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  हुआ  था
 |

 लेकिन  प्रभी  तक  कुल  १,४६४  परिवार  ही  वहां  भेजे  गये  हू  ।  प्रभी  तक  VE,000 URS एकड़  के
 स्थान

 कुल  ७,१३२  एकड़  भूमि  का  कृष्य करण  है  ।  इसका  क्या  कारण  है  ?

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  विकास  का  यह  हाल  है  कि  wat  तक  चावल  कटने  की  ढांकियां

 ही  वहां  प्रय क्त च्सा  होती  है  ।

 इस  असफलता  का  दायित्व  दण्डकारण्य  परियोजना  के  शभ्रधिकारियों  पर  ही  सब  से  ज्यादा

 है  ।  उन्होंने  उत्तरदायित्व  की  भावना  कौर  सहानुभूति  से  काम  नहीं  किया  ।  इन

 कारियों  ने  इस  मानवीय  समस्या  को  प्रशासकीय  ढंग  से  हल  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  इसीलिये

 वें  इसमें  ग्र सफल रहे  हं  ।  इत्यादि  के  निर्माण  के  लिये  कुल  १  लागत  '८७,  २४,०००

 रुपये थी  ।  इसका  अधिकांश  भाग  अ्रधिकारियों  are  कर्मचारियों  के  पर  खर्चे  gaz ।

 विस्थापितों  की  दशा  पहले  जेसे  ही  बनी  हुई  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दण्डकारण्य  में
 ६

 नये  पैसे  की  माचिस
 १२  नय  पैसे  में  बिकी  है  ।  उन  लोगों को

 it  ठेके  दिये
 पे  उनके  जरिये  तो  ak  भी  प्रतीक  are  किया  जाता  है  ।

 क

 हमने  तक  इस  समस्या  पर  मानवीय  दृष्टि  से  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  ही  नहीं  gut

 et  शरणार्थियों  को  मांगना  शभ्रौर  अधिकारियों  के  सामने  गिड़गिड़ाना  ही  सिखाया  है  |  हमले

 उन्हें  अपनी  मेहनत  के  बल  पर  जीना  सिखाया  ही  नहीं  ।
 यह  बिल्कुल  सही  है  कि  पूर्वी  बंगाल  केआने

 वाले  शरणार्थियों  के  साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  गया  है  ।  RENE Th Ue ¥3. तक  उन्हें  ४३  ७

 करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  गई  है  ।  भ्रौर  इतना  खर्चे  करने  के  बाद  पता  यह  चला  कि  इन  शरणार्थियों

 में  से  ७०  प्रतिशत  को  सहायता  पाने  का  कोई  अधिकार  नहीं  था  ।  लेकिन  बिना  भ्र धि कार के  लोगों

 को  इतना  रुपया  देने  का  दायित्व  किस  पर  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  को  इसका  उत्तर  देना  चाहिये  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  असल  शरणार्थियों  को  कुल  कितना  रुपया  मिला  है  ?

 दरबारियों के  लिये  हम  सभी  कुछ  करने  को  तयार  है  ।  लेकिन  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है
 1 7

 हि  ण्डकारण्य के  लिये  कौर  उड़ीसा  से  लिये  गये  ८०,०००  वर्ग  मील  के  क्षेत्र  में  केवल

 बगाल  के  शरणार्थी ही  बसाये  सारी  सेवायें  तथा  व्यापार  उनके  ही  हाथों में में  रहे ।  मैं

 नहीं  मानता  |  क्

 we  इव  area
 क

 पिच  की  ata  qe  गढ़ी  है
 |

 voted  दस  sare  से  फॉन

 कग
 a fn  अवियोग

 आ

 एहिये । संसद और मंत्रिम्डल को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 भ  जीत सिंह  सरहदी  :  गत  वर्ष  जब  पुनर्वास  मंत्रालय  के  पदिचमी  विभाग

 को  बन्द  करने  की  पूरी  पुरी  कोशिश  की  जा  रही  तब  मैंने  यह  कहा  था  कि  यह  समस्या  इतनी

 विशाल  है  कि  इस  तरह  इसका  हल  नहीं  होगा  ।  तब  मैंने  सुझाव  रखा  था  कि  पश्चिमी  विभाग  की

 सफलताओं  मूल्यांकन  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  जानी  जो  इसकी  जांच  करके  यह

 पता  लगाये  कि  कितना  काम  at  दोष  रह  गया  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  तब  कहा  था  कि  इस  सम्बन्ध

 में  मुख्य  मंत्रियों  के  पास  पत्र  भेजे  जा  चुके  ह  इसके  लिये  श्रीनगर  में  एक  बठक  भी  होगी  ।  आशा

 है  कि  अरब  तक  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  निष्कर्ष  निकाल  लिये  होंगे  ।  अब  पश्चिमी  विभाग  का

 कितना  काम  शेष  रह  गया  है
 ?

 मंत्रालय  के  विघटन  के  बारे  में  मुख्य  मंत्रियों  की  क्या  राय  है
 ?

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  कुल  ४.  ८५  लाख  दावेदारों में  से  ४
 ४४

 लाख  को  दिसम्बर

 eye  अन्त  तक  प्रतिकर  ver  किया  जा  चुका  है  ।  १००  करोड़  रुपय  की  निष्क्रिय  संचित

 में  से  ५०.५३  करोड़  रुपये  की  सम्पत्ति  दी  जा  चुकी  है  ।  |  उसमें से  ve.  we

 EO

 wed

 raf

 रद

 है

 लेकिन  इससे  ३६,०००  दावेदारों  को  प्रतिकर  कैसे  दिय

 यगा  ?  इसलिये  ये  आंकड़े  सही  नहीं  है  ।

 हि
 दिल्ली को  ही  देखिये  ।  यहां  प्रतिकर  के  लिये  कुल  SE,oo0¢  प्रार्थना-पत्र श्राये  जिनमें

 १४,०००  के  बारे  में  प्रभी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  लगभग  PK, oo<  प्राणियों  के  लेखों  का

 विवरण दिया  गया  है  ।  १०,०००  प्राणियों के  दावों  का  fern  रूप  से  निबटारा
 हो

 चुका
 Yo  100

 प्राणियों  को  लेखा-विवरण  दिया  जा  चुका  उनके  मामलों में  तो  कार्यवाही  शुरू

 होगी ।
 साइट  है  फि  झामा  फोम  जाकी  हैं

 |

 का ला नन  सलना
 वा

 मूल  st  दें
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 मंत्रालय  के  विघटन  के  मामले  में  जन दना जी  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  पंजाब  से  बाहर  के  शरणार्थियों  को  भी  स्थायी  अधिकार  दिये
 जायेंगे

 ।  इस  सफलता  के  लिये  मेँ  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं  |

 इस  सम्बन्ध  में  एक  बात  भर  है  ।  देश  के  विभाजन  के  समय  कौर  उसके  बाद  पश्चिमी  पाकिस्तान

 से  लगभग
 ४७

 लाख  शरणार्थी  हें  और  पूरे  देश  में  फैल  गये  हें  ।  उनमें  से  कुछ  लोग  उत्तर  प्रदेश  में

 भी  जाकर  बस  गये  हें  अपनी  मेहनत  कौर  सूझ  बूझ  के  बल  पर  ।  उत्तर  प्रदेश  के  पीली

 बिजनौर  कौर  रामपुर  जिलों  में  इन  शरणार्थियों  क ेलगभग  २०,०००  परिवार बसे  हें  ।  उन्होंने

 सरकारी  बंजर  जमीनों  का  कृष्य करण  किया  है  ।  वे  उस  सरकारी  भूमि  पर  १२  साल  से  खेती  कर  र  है

 ह्  लेकिन  अरब  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकारी  भूमि  हानि  )

 PERE  पारित  कर  दिया  जिसके  प्रन॒सा: झ  इन  शरणार्थियों  को  उन  जमीनों  से  बेदखल  कर  दिया

 जायेगा  |  झ्रापने  उसे  रुकवाने  की  कोशिश  की  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  उस  पर  सहमत  नहीं

 हुई  ।

 इस  सम्बन्ध  में  हमें  यह  ध्यान  रखता  चाहिये  कि  ये  विस्थापित  हें  atk  इन  पिछले  बारह  वर्षों

 में  इन्होंने  इन  जमीनों  के  कृष्य करण  पर  काफी  धन  श्रम  लगाया  है  ।  पुनर्वास  मंत्रालय  की  नीति

 यही  है  कि  ऐसे  स्वामित्व  को  नियमित  कर  दिया  जायें  |  फिर  मंत्रालय  की  नीति  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 क्यों  की  जा  रही  है  ?

 दूसरी  विचारणीय  बात  यह  है  कि  ये  शरणार्थी  भूमि  हीन  हें
 ।

 इन्होंने  अपने  हाथों  से  कृष्य करण

 किया है  ।

 इसलिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  अलग  से  कोई  नीति  नहीं  बनानी  चाहिये  |

 लगभग  ५,५००  प्रार्थना-पत्र  ऐसे  लोगों  के  पढ़े  हुये  हें  जिनके  पास  ठिकाने  के  लिय  कोई  मकान

 नहीं है  ।  उनको  कोई  वित्तीय  सहायता  भी  नहीं  दी  जाती  ।

 wet  मैं  की  इस  मांग  का  समर्थन  करता  हुं  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  के  विघटन

 के  बाद  मंत्रालय  के  क्यारियों  को  भ्रमण  सरकारी  विभागों  में  खपाया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को

 फरीदाबाद के  मकानों  के  मूल्य-निर्धारण के  प्रश्न पर  फिर  से
 विचार  कराना  चाहिय े।  मैं

 लय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्ज  (  कानपुर )  में
 केवल

 दो  कटौती  प्रस्तावों  को  लेता  हं  ।
 पहला

 कारण्य  में  मंत्रालय  की  दूसरा  छंटनी  किये  गये  कर्मचारियों को  दूसरा  काम  जुटाने

 से  सम्बन्धित है  ।  \

 लगभग
 ३००

 कर्मचारियों  की  छंटनी  हो  चुकी  मंत्रालय  के  विघटन  के  साथ  ही  लगभग

 ७,०००  कमेंचारी  बेरोजगार  हो  जायेंगे  विभाग  में  २८०  गज़टेड
 जिनमें

 से
 ४०

 प्रथम  श्रेणी  के  हें  शौर  २४०  द्वितीय श्रेणी  के  ।  अभी  तक  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  केवल
 ८७

 या  €०  लोअर  डिवीजन  पलकों  को  काम  मिल  सका है  पूर्व  सि  मंत्रालय  को  इस  पर  विचर

 करना  चाहिये  |  छः  महीने तक  तो  पुनर्वास  मंत्रालय  में  ही  काम  काफी  है  तक  उन्हें

 विभागों  में  काम  देने  कीਂ  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।
 pg

 faa  sist में

 27.0  (Ai)
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 स०  ato

 दिल्ली  में  ही  विक्रय-योग्य  निष्क्रिय  सम्पत्तियां  A, GRY  जिनमें  से  g,€&R  के  बारे में  कभी

 तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है  ।  प्रधानतया  मुस्लिम  बस्तियों  में  ये  सम्पत्तियां  १,४७६ जिनमें

 से  १,३८२  के  बारे में  अभी  कोई  कार्यवाही नहीं  हुई  है  ।  आवंटन  योग्य  ५,१३६  सम्पत्तियों  में  से

 BALE  का  झ्रावंटन  नहीं  हुमा  है  |  कभी  तक  8,800 FT का  मूल्य  निर्घारण  नहीं  किया  गया

 निष्क्रिय  सम्पत्तियों  के  कुल  १६,४६४ मामलों  में  से  €,&३०  के  बारे  में  कोई  भी  कार्यवाही नहीं

 की  गई  है  ।

 इससे  स्पष्ट  है  कि  मंत्रालय  के  पास  कभी  काफी  काम  पड़ा  द्वि  है  ।  महोदय  ने  जो

 संसदीय  समिति  इस  सम्बन्ध  में  नियुक्त  की  उसने  स्वेसम्मति  से  सिफारिश  की  है  कि  सम्बद्ध

 कार्यालयों  के  कर्मचारियों  को  सचिवालय  के  अरन्य  कार्यालयों  में  नियुक्त  करने  पर  गृह-कार्य  मंत्रालय

 को  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाना  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  दिशा  में  कया  प्रयास  किया  है  ?

 दण्डकारण्य  योजना  के  अधिकारियों  के  काम  का  ढंग  ऐसा  है  कि  उस  से  अत्यधिक  wea  हो

 रहा  भय  तो  यह  है  कि  इसमें  भी  कोई  बड़ा  गोलमाल  न  हो  जाये  |

 दण्डकारण्य  में  निधियों  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  वहां  ७०  से
 ८०

 लाख  रुपयों  का

 दुरुपयोग  किया  गया  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  भूतपूर्व  श्री  सुशील  कुमार  बनर्जी
 ने

 प्रधान  मंत्री  को  तीन  बार  लिखा  वह  प्रधान  मंत्री  के  सामने  सारे  तथ्य  पेश  करने  के  लिये  तैयार

 हें  ।

 माननीय  मंत्री  को  इस  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिये  ।  ऐसा  न  हो  उनकी  भ्र क्षमता

 केਂ  जनता  को  त्याग-पत्र  की  मांग  करने  के  लिये  विवश  होना  पड़े  |  दण्डकारण्य में  वह

 बिल्कुल  रहे  हें  |

 भूतपूर्व वित्त  मंत्री  को  १,२४५,००,०००  रुपये  के  एक  सौदे  के  मामले  के  लिये  त्याग-पत्र  देना

 पड़ा  था  ।  दण्डकारण्य में  १००  करोड़  रुपयों  का  मामला  है  ।  इसलिये  पुनर्वास  मंत्री  को  पद

 से  त्याग-पत्र दे  देना  चाहिये  ।

 क्या  माननीय  मंत्री  पश्चिमी  बंगाल  विधान  सभा  के  विभिन्न  दलों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा

 लगाये  गये  भ्रारोपों  का  उत्तर  देने  के  लिये  तैयार  हें  ?  वहां  माननीय  मंत्री  किसी  भी  दल  का  समर्थन

 प्राप्त  करने  में  असमर्थ रहे  इसलिये  उन्हें  त्याग-पत्र  दे  देना  चाहिये  |  वह  काम  में  बुरी

 तरह  रहे  यदि  वह  भ्रपनी  कौर  से  त्याग-पत्र  दे  तो  उसमें  एक  शालीनता  रहेगी  ।

 श्री  बज  राज  fag  )  उपाध्यक्ष
 मैं  दो  बाते  कहना  चाहता  हूं  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  के  खात्मे  पर  इस  के  जो  कम  चारी  बेकार  होने  वाले हैं

 उन  के  बारे में  सरकार  को  गंभीरतापूर्वक विचार  करना  चाहिए  ।  we  यह स्थिति होती  कि  उन

 के  लिए  कहों  कोई  न
 तो  इतनी  चिन्ता  को

 बात  नहीं
 थी  ।  लेकिन  हम

 सुनते  हैँ कि  रेलवे  मंत्रालय  दस  पंद्रह  हजार  झ्रादमियों  को  कभी  भर्ती  करने  वाला  ।  इस

 मंत्रालय  से  इन  लोगों  को  को  सेवाय  खत्म  हो  रहो  हूं  शर  रेलवे  मंत्रालय  नई  भर्ती  करने

 वाला  है  ।  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहों  श्राती  ।  पिछले  दिनों  प्राइम  मिनिस्टर  ने  यह  बात  कही

 at  कि  हमारे  मंत्रालय  अलग  अलग  साम्राज्य  बन
 गए

 अलग  अलग  एम्पायर  बन  गए

 हूँ  ।  यह  कितने  भ्राइचयं  को  बात  है  कि  इन  मंत्रालयों  में  इस  तरह  की  दीवार  हो  कि  एक  मंत्रालय

 के  कर्मचारी  दूसरे  में  नहीं  जा  सकते  हैं  ।  मैँ  समझता हूं  कि  पूरा  मंत्री-मण्डल  इस  प्रश्न  पर
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 गंभीरतापूर्वक  विचार  करेगा  शौर  इस  मंत्रालय  के
 कर्म  वासियों

 को  जो  अकार  हो  रहे  उन  को

 रेलवे  मंत्रालय  में  या  रक्षा  मंत्रालय  जहां  भी  जगह  ज़रूर  जगह  दिलवाई  जायगा

 दूसरी  बात  म  दण्डकारण्य  तथा  रिटी  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता हूं  ।  एसा  लगता  है  कि

 दण्डकारण्य  wafer खुद  ही  एक  सम्राज्य  बन  गई  है  ।  उस  अथारिटी  के  निर्माण  के  बारे

 में  पालियामेंट  को  पता  नहीं  है श्रौर  उस  के  बारे  में  मंत्री-मंडल का  कोई  निश्चय  नहो ंहै  ।  कहा

 जाता  है  कि  प्लानिंग  कमीशन  बनाया  उस  के  लिए  मंत्री-मंडल ने  निश्चय  कर  लिया  |

 ae  पार्लियामेंट में  प्राया  नहीं  अर  प्लानिंग  कमीशन  बना  दिया  जो  कि  एक  सुपर-कैबिनेट

 की  तरह  काम  करता है
 ।

 उस  से  भी  आगे  बढ़  कर  दण्डकारण्य  अथारिटी के
 के  बारे में  कोई

 रेजोल्यूशन  नहीं  है  ।  चालोस  लाख  रुपए  तक  के  वह  काम  कर  सकता  दो  हजार  रुपए

 तक  तन्ख्वाह  के  नौकरों को  भर्ती  कर  सकता है  कौर  मिनिस्टरों को  उस  के  बारे  में  पता  तक

 नहों  ।  मेरा  समझ  में  नहों  ताकि  इस  तरह  को  झ्रयारिटो बना  दो  गई  जिसे  रस्सी  हज़ार

 वग  मील  क्षेत्रफल  विकास करना  लेकिन  उस के  लिए  कोई  कानून  नहीं  है  ।

 मिनिस्टर  साहब ने  इस  बारे  में जो  अन्तिम  नोट  सकते  किया  उस  में  बताया  गया

 है  कि  इस  अथारिटी ने  ग्यारह  at  मोल  क्षेत्र में  फैली  ७,१३२  एकड़  जमीन  को  तोड़ा है  |

 इस  के  लिए  १०१  ट्रैक्टर  काम कर  रहे  जब  से  यह  अथारिटी बनी  ये  ट्रैक्टर  काम  कर

 रहे  इसका धर्य  यह  है  कि  १०१  ट्रैक्टर  ७,१३२  एकड़  ज़मीन  को  तोड़ने  में  लगे  रहे  हैं  ।  मगर

 हम  हिसाब  लगायें  कि  एक  ट्रैक्टर  ने  कितनी  ज़मीन  तोड़ी  तो  हम  पात  हैं  कि  सत्तर  एकड़

 जोन  एक  ट्रैक्टर  ने  तोड़ी है  शआर वह  १९५६ से  लेकर  ३१  १९६६० तक  तोड़ी  है
 |

 मैँ  नहों  समझता  कि  हिन्दुस्तान  इस  तरह  फिजूलखर्ची  के  लिए  तयार  हमारा  मुल्क

 ग़रीब  है  ।  इस  में  प्यार  फोन  साढ़े  तीन  साल  में  एक  टैक्टर  साफ़  सत्तर  एकड़  ज़मीन  को

 तो  क्या  होगा  ?
 हम  भ्र पने मुल्क  में  करोड़ों  एकड़  जमीन  को  तोड़ने का  प्रोग्राम  बनाना  चाहते

 हूँ  ।  दण्डकारण्य  में  हम  जो  कुछ  कर  पाये  उस  से  उस  प्रोग्राम  को  बड़ी  ठेस  लगेंगी  |

 इसी  परफॉर्मन्स  से  देखना  फोन  तो ट्रैक्टर से  कूछ  काम  हो  सकेगा  कौर
 न  बुलडोजर  से

 कुछ  काम  हो  सकेगा  |  दण्डकारण्य  अथारिटी  की  यह  देश  में  जो  जमीन  पड़ो

 हुई  जिस  म  खेती  हो  सकती  है  are  जहां  खेती  नहीं  हो  रही  उस  के  संदर्भ  में  भविष्य  में

 हमारे  देश के  लिये  कलंक  बन  जायेगी  ।  समय  झरा  गया  है  कि  दण्डकारण्य  watt

 को  वर्तमान  शक्ल  को  ख़त्म  कर  देना  चाहिए  ।  हम  रोज  देखते हूँ  कि  फ्लैचर  साहब  ग्रोवर

 दूसरे  भ्र धि कारियों  में  मतभद  है  ।  कहा  जाता  है  कि  श्री  जानसन  कौर  दूसरे  सधी

 feat  में  मतभेद  हो  सरकता है  ।  इस  प्रकार  के  मतभेदों  से  वहां  काम में  बड़ी  रुकावटों  जाती
 कथ्य

 घ्  |
 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  अथारिटी  हिन्दुस्तान

 की  ग़रीब  जनता
 के

 पैसे  से

 बनाई  गई  है  |  यह  एक  we  स्थिति  है  कि  कुछ  अफ़्सर  शिरास
 के

 मतभेद  को

 ले  कर  झगड़े  करते  रहें  भ्र  वहां  पर  कोई  काम  न  stl  समय झा  गया  है  कि  इस

 रिटी  का  काम  ऐसे  पब्लिक  वक  र  को  दिया  जाये  ,  जो  इस  काम  को  प्रगति  तरह  बिना  किसी

 पैसे  के  करे  और  वहां  पर  जो  धन  व्यय  किया  जा  रहा  उस  को  उस  क्षेत्र के  विकास  ak

 शरणार्थियों  के  पुनः संस्थापन  में  लगाया  जाये  ।  जो  करोड़ों  रुपए  लगाए  जा  रहे  हैं  उन  से  कोई  काम

 नहीं  हो  रहा  है  |

 वहां  पर  जो  डिस्प्ले  फैमिली  उन  में  से  हर  एक  फ़ैमिली  को  सात  एकड़  जमीन

 देने  का  विचार  किया  जा  रहा
 ।  ड  यह  कहना  चाहता हूं  कि  उस  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 है  ।  वहू  सरकार  नहीं  देगी  ।  ७,१३२  एकड़  ज़मीन  में  १,७६०  एकड़  ग्रा दि वासियों  क

 लिए  ।  उन  को  कितनी  जमीन  देंगे
 ?  ag  भ्रफ़तोस की  बात  है  कि  यह  तय  किया  गया  था  कि



 ५२०रे  झ्रनुदानों  की  मांगें  १२  EKO

 [att  बृजराज  faa]

 बंगाल  से  ५,६३२  फैमिली  दण्डकारण्य  जापेंगी  और  जाती  हैं  fan  १,४६४  फैमिली  |

 ऐसा  क्यों  होता  है  ?  कौन  इसका  जिम्मेदार है  ?  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  के  लिए  पुनर्वास

 मंत्रालय  ज़िम्मेदार है  या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ज़िम्मेदार  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  रोक

 केद्रीय  सरकार  में  कोई  झगड़ा हो  रहा  या  पश्चिमी बंगाल  सरकार  परौ  उड़ीसा सरकार  में

 कोई  झगड़ा  हो  रहा  है  ।  इस  तरह  को  बात  देश  के  विकास  में  बावक  होगी
 |

 इस  नोट  में  कहा  गया  है  कि  वहां  के  कम  वासियों  में  कुड  परसेंटेज  बंगालियों का  है  ।  मेँ

 नहीं  समझता  कि  यह  भावना  क्यों  पदा  की  जा  रही है  कि  इतने  बंगाली  हैं ग्र ौर  इतने  नान  बंगाली

 मे  नहीं  जानता  कि  मिनिस्टर महोदय  यह  बात  सफ़ाई  में  कह
 र

 हे  हैं  या  किसी ak  कारण

 से  ।  नगर  इस  तरह  का  क्लेम  किया  जाता  है  कि  दण्डकारण्य में  सब  बंगाली  तो  देश  के

 भविष्य
 के  लिए  यह  बात  बहुत  खतरनाक  होगी  ।  यह  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 जो
 क्षेत्र

 खास
 कर

 आदिवासियों  के  लिए  जहां  ग्रा दिवा सी  बसे  हुए  हमारा  सब  से  पहला  तय  यह  है

 fe  हमें  देखना  चाहिए  कि  उन  के  हितों  की  रक्षा  होतो  है  या  नहीं  ।  में  समझता हूं  कि  इस

 विषय  में  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा है  |  मैं  समझता हूं  कि  समय  शहरी  गया  है  कि  दण्डकारण्य

 अ्रथारिटी  को  समाप्त  किया  जाये  पौर  किसी  दूसरे  तरीके  से  इत  क्षेत्र  का  विकास  किया  जाये  श्र

 पूर्वी  बंगाल
 के  विस्थापितों  ar  qatar वहां  पर

 किया  जाये  ।

 pout  मेहर  चन्द  खन्ना  में  ने  कल  शाम से  माननीय  सदस्यों के  भाषणों  को

 बड़े  कौर  सम्मान  से  सुना है  ।  मेरे  बारे  में  कूछ  विचार  प्रकट  किये  गये  हूं  पर  मैं

 उन  के  सम्बन्ध  मैंकु  नहीं  कहना  चाहता  ।  बात  भी  आरोपित की  गयी  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों की  नीतियों  में  महान  प्रंतर है  ।  मैं  भ्रपने  बारे  में  केवल  इतनों

 सी  बात  कह  सकता  मेरा  गत  १२  वर्ष से  इत  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  जुड़ा  हुमा  है

 चाहे  यह  सलाहकार के  रूप  में  रहा  चाहे  मंत्री के  रूप  में  ।  श्री  जवाहर  लाल  sae  के  श्ररति रिक्त

 कोई  दूसरा  मंत्रो  केन्द्र  में  नहों  जिसका  ais  अपने  मंत्रालय  के  साथ  उतना  पुराना  हो  ।  उनका

 सम्बन्ध  ग्रसने  मंत्रालय से  निसंदेह  ज्यादा  पुराना है  ।

 जिस  दिन  से  मैं  ने  इस  पद  का  भार  सं  भाला  है  उसे  दिन  से  मेरो  सच्ची  इच्छा  यही  रही  है

 कि  इन  wart  लोगों  जो  विभाजन  का  शिकार  गौर  जिन्होंने  देश को  स्वतंत्रता के  लिए

 अपना  सर्वस्व  लुटा  फिर  से  बसाया  जाय  ।  शुरू से  हो  मैं  यह  देख  कर  चला हूं  कि  क्या

 में  ईमानदारी  रोक  ष्य भावना  से  इस  काम  को  पुरा  कर  सकूंगा  या  नहों  ?  कोई  मंत्रो किस  पद

 पर  रहे
 या

 न  रहे  इसका  कोई  महत्व
 वास्तविक  महत्व  तो  उसको

 होती  का  होता

 है  ।  हम  होती  की  ही  श्रालोचना  या  प्रशंसा कर  सकते

 mat से  दस  बारह वर्ष  पहले  हमने  पुनर्वास  के  काम  बड़े हो  सोमित  अनेक

 नाइयों  के  बीच  शुरू
 किये

 थे  ।
 तदनंतर

 हम  पूर्ण  सफल  हुए  ।
 संभवतया  हमारा  काम  पश्चिमी  क्षेत्र

 में  gal  क्षेत्र  की
 अपेक्षा  ज्यादा

 बरच्छा  रहा  ;  कारण  चाहें  इस  के  कुछ  भी  लेकिन  देखने

 की  बात तो  यह  है  कि  क्या  सरकार  धन  व्यय  कर '  या  दूसरे  तरीके  से  विस्थापितों  का  पुनर्वास

 करनें  में  कोई  कमो  की  है  |  जब  कभो  भोम  इस  सभा  के  किलो  सदस्य  से  बात  चीत

 करने  का  ग्रस वसर  मिला  तभी  में  बड़ी  अ्रतन्नता  से  उन्हें  मिला हूं  ,  क्योंकि  हमारी  इच्छा  सदा

 यही  रही  है  कि  किसी  न  किसी  तरह  से  थोड़े  ca  में  ही  विस्थापितों  के  दुख  दूर  हो  जायें  ।

 मूल  ग्रंप्रेजो  में



 YRz २३  चैत्र  १८८२  झन  ों  की
 ५०

 मानव के  दुखों  तथा  बलिदानों  को  रुपये  पसे  से  नहीं  तोला  जा  सकता  ।  इसलिये  में  यह  बात

 कदापि  नहीं  कहूंगा  कि  हमने  पाकिस्तान  से
 ara  विस्थापितों

 पर  ३५०  करोड़  रुपया  खर्च  किया

 है  ।  हमारे  देत  की  ग्रामीण  स्थिति  at  सामान्य  गरीबीं को  ad  हुए  यह  रकम  हमें  काफी  ज्यादा

 fra हो  सबको  किन्तु  इन  लोगीं के  बलिदान  कौर  aa का  लगाकर  हम  यह

 सकते है  कि  यदि इन  पर  कौर  ज्यादा  भी  aa  कर  दिया  जाता  तो  wear  होता  ।  किन्तु  हमें  एक

 बाय  का  ध्यान  रखता  चाहिए  कौर  वह  यह  है  कि  योजनाश्रों  का  निर्माण  तंथा  इनकी  क्रियान्विति

 राज्य-पत्रकारों  द्वारा ही  की  जातों  है  ।  हमारा  काम
 केवल  रुपया  मुहैया  करना

 AT  |

 जहां तक  पूर्वी  क्षेत्र का  सबसे  सहायक  अन दानों थि  तथा  लगों  के  रूप में  जो  धन  भी  उ
 हें  मिलता

 हू  वह  सारे  का  सारा  केन्द्र  की  प्रो  से  हो  दिया  जाता  है  ।  दत  प्रतिशत  हानि  भो  केन्द्र  ही  उठाता  है  ।

 चाहे  लगों  का  कोई  फल  निकले  या  हानि  सहन  करने  का  उत्तरदायित्व  भारत  सरकार

 पर  होता  है  aaa  मंत्रो  को  पाते  के  सामने  उत्तरदायी  होना  पड़ता है  ।  वह  नवा पर  कता  तथा

 लोक  tat  समिति  का  भो  सामना  करता  हे  ।

 मैं  इत्र  जिम्मेदारों  से  दूर  नहों  भगाता  ।  में  तो  सभा  के  समक्ष  यही  बात  रख  ना  चाहता  हूं  कि  मंत्री

 चाहे  brow  जोरदार  क्यों
 न  वह  संविधान

 के
 अधीन

 काम  करता  है  ;  चाहे  वह  सवा  घन

 को  बन्ध  भी  कर  तो  भी  एक  सीमा  तक  ही  वह  जा  सकता  है  ।

 arm  पूर्वी  क्षेत्र  ग्रथित  तथा  पश्चिमी बंगाल  में  SoG?

 लाख  विस्थापित हैं  ।  उड़ीसा में  केवल  १२,०००  विस्थापित  हैं  ।  दो  या  तीन वर्ष  पहले  हमने  वहां

 चारबतिथा में  एक  कैम्प  खोला  था  |  उसमें  ६०००  व्यक्ति  थे  ।  वहां  पर  कोई  कैम्प  नहीं है  ।

 हमने  १२,  ०००
 व्यक्तियों  पर  उस  राज्य  में  २  ५८  करोड़  रुपया  व्यय  किया  है  ।  यदि  श्राप  मुझे  कहें

 कि  हमें  ऋण  दे  दिये  जायें  तो  यह  बात  नहीं  हो  सकती  ।  किलो  व्यक्ति  विशेष  को  ऋण  नहीं  दिया

 जा  सकता  ।  एक  राज्य  में  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिये  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।

 एक  या  दो  महीने  पूर्वे  मैंने  राज्य-सरकार  की  माफंत  अवशिष्ट  समस्या  का  भ्रन्दाज  लगवाया

 था  ;  पता  चला  है  कि  प्रभो  १८/२०  लाख  रुपये  के  व्यय  से  समस्या  का  हल  होगा  |  हम  यह  रुपया

 भी  राज्य  सरकार  को  दे  रहे  पर  देते  समय  कर्ब  उनसे  स्पष्ट  कहा  जायगा  कि  प्रापके  शव  काम

 के  लिये  यह  रकम  दी  जा  रही  है  भ्र ौर  अब  विस्थापितों  को  समस्या  का  हल  करने  की  जिम्मेदारी

 श्राप  लोगों  पर  ही  होगी  ।

 बिहार  राज्य  में  ६६,०००  विस्थापित हैं  ।  उनमें से  २८,०००  चेतिया  कम्प  में  थे  |  wa

 frat
 की

 संख्या  १०००  2Yoo  के  बीच है  |  सबको  बसाया जा  चुका  है  ।  अरब  तक  हमने

 बिहार में  ६
 '

 १०  करोड़  रुपये  खर्चे  किये  हैं  ।

 करीब  एक  महीना  पहले  मैं  बिहार  गया  था  ae  वहां  के  पुनर्वास  मंत्री  से  मिला  था  ।
 मैंने

 उन्हें  कहा  था  कि  शेव  काम  पर  जितना  रुपया  aren  लगे  उतना  हमें  लिख  कर  दे  दोजिये

 रुपया  array  मिल  जायगा  ।  मैं  ने  यह  भी  कहा  कि  ae  बिहार  में  कम्प  भी  नहीं  हैं  प्लोर  पहले  को  सी

 विकट स्थिति भी  नहीं  है  ।  पता  लगा  है  कि  भ्र तु मान  आगामी  दो  मास  तक  हमें  प्राप्त  हो  जायेगा  |

 जब  हम  बिहार  को  यह  रकम  दे  देंगें  तो  उस  सम्बन्ध  में  कोई  समस्या  हमारे  लिये  न  बचेगो  क्योंकि

 यह  रकम  हम  अन्तिम  समस्या  के  समाधान  के  लिये  ही  दे  रहे  हैं  ।  शेष  खोजें  राज्य
 सरकार  स्वयं

 करेगी ।



 २०४  थि  al  नों  की  मांगें ve  Trit~aatTr.
 AISTaLS,

 द
 १२  ego

 मेहर  चन्द

 त्रिपुरा में  कुल  विस्थापित  3,9¥,000  थे  ।  ४३,०००  लोग  कैम्पों  में  थे  ar  अरब
 कैम्पों  में

 एक  व्यक्ति भी  नहीं  है  ।  १०  मास  पहले  वहां  सारे  कम्प  बन्द  कर  दिये  गये  थे  |  उस  क्षेत्र में  हमने

 १२  9X  करोड़  रुपये  खर्च  किये  हैं  ।  यहां  भी  हम  बाकी  काम  पर  जाने  वाले  खर्च  का  लगवा

 रहे हैं  |

 भ्राता  में  काफी  से  कम्प  बन्द  हो  चुके  हैं  ।  वहां  कुल  विस्थापित  हैं
 ।

 १०  २०  करोड़  रुपया  खर्चे  हो  चुका  पिछले  महीने  मैं  ने  अपने  सचिव  को  वहां  के  मुख्य  मंत्री  से

 बातचीत  करने  के  लिये  भेजा  था  ।  परिश्रमी  बंगाल  से  भिन्न  एक  राज्य  के  मुख्य  मंत्रो  ने  मुझे

 बताया  कि  वहां  पर  पुनर्वास  विभाग  ant  से  पांच  वर्ष  पहले  ही  बन्द  किया  जा  सकता  था  ।  शिलांग

 में  बातचीत  हुई  बाकी  का  काम  म्रांक  लिया  गया  है  ।  अरब  हमें  यह  अंदाज  लगा  रहे  हैं  कि  उस

 काम  पर  कितना  व्यय  होगा  वह  कितने  में  पुरा  हो  मत  हमारी  इच्छा  सम्पूर्ण

 समस्या को  हल  करने  की  है  ।  जब  एक  बार  हमें  काम  का  प्रदान  लग  जाता  है  तब  हम  इसको  पूर्ति

 के  समय  कौर  इसके  खर्च  का  अनुमान  लगा  लेते  हैं
 ।

 इन  राज्यों  में  विस्थापितों  की  कुल  संख्या  €,३९,०००  है
 ।  कम्पों में ७७,००० में  ७७,०००  लोग

 हैं  ।

 बिहार  में  कुछ  लोगों  को  छोड़  कर  शेष  सारे  विस्थापितों  का  पुनर्वासਂ  हो  चुका  है  कौर  इस  काम  पर

 ३२  करोड़  रुपया  खर्च  पाया  है  ।  बाकी काम  पर  २/३  करोड़  का  खर्चें  प्रयोग  जो  मामूली  बात  है  |

 में  ईमानदारी से  इस  बात  पर  विश्वास  करता  हूं  कि  जहां  हमने  a  तक  इतना  रुपया  खर्च  किया

 वहां  थोड़ा  बहुत  खर्च  करते  हुये  हमें  डरना  नहीं  चाहिये  ।  इस  स्थान  पर  में  सभा  को  यह
 सन

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  संसद्  द्वारा  स्वीकृत  धन  में  से  एक  ३, पसो  भी  व्यथ  नहीं  गवांया  जाता  |

 में  यह  बात  मानता  हूं  कि  कुछ  महीनों  से  बंगाल  के  भ्रखबारों  में  मेरी  कटु  प्रा लोच ना  हुई  है
 ।

 यह  शभ्रालोचना  मेरी  ही  मेरी  नीतियों  की  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूँ  ।

 at  पश्चिमी बंगाल  में  ३१,४२,०००  विस्थापित हैं  ।  उनके  पुनर्वास  सहायता  कार्यों
 पर  १२०

 करोड़  रुपया  खच  हो  चुका  राज  से  २  या  २  वर्ष  पहले  बंगाल  के
 कैम्पों  में  २  g

 लाख  विस्थापित  थे  परन्तु अब  भी  १,१०,०००  विस्थापित  शिविरों में  हैं  ।  बंगाल  में  विस्थापितों  के

 तीन  दौर  ard  ।  पहला  दौर  9e¥o-¥Ee FAT | में  था  ।  उस  समय  at  वाले  लोगों  के
 ८

 प्रतिश्त

 भाग  ने  ही  कैम्पों  में  दाखिला  लिया  ।  १९४०  में  खाने  वाले  लोगों  के  २२  ८  प्रतिशत  भाग  ने  ही  कैम्पों

 में  दाखिला  लिया
 |  ४  आदमियों में  से  १  ग्रामीण  कम्प  में  दाखिल  डे  ।  किन्तु  PEKY—AS

 में  ने  वाले  विस्थापितों  के
 ५३

 प्रतिशत  भाग  ने  कैम्पों  में  दाखिला  लिया  |

 कैम्पों  को  खोलने  का  काम  कौर  सारा  करने  का  दुसरा  काम  राज्य  सरकार का  है  |  दाखिला

 भी
 राज्य  सरकारें ही  देखती  चलों  चारवेतिया  ate  बेतिया  की  जिम्मेदारी मेरे  ऊपर  पर

 पश्चिमी  बंगाल  के  बारे  में  तो  कहा  जा  सकता  है  कि  वहां  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  भी  कम्प  नहीं  खोला  |

 वहां  ३२  लाख  विस्थापितों  में  से
 ८

 लाख  कैम्पों  में  जा  चुके  हैं  ।  यह  काफी  बड़ी  समस्या  थी  |

 प्रभी  हाल  ही  में  पश्चिमी  बंगाल  के  विरोधी  दलों  के  नेताओं  से  मे  री  बातचीत  हुई  |  वहां पर  यह

 प्रदान  उठा  कि  क्या  इन  लोगों  को  बंगाल  ही  में  बसाया  जा  सकता  है  या  फिर  उन्हें  बाहर  बसाया  जाय
 ?

 वहां  के  पुनर्वास  मंत्री  ने  तो  मुझे  यह  कह  दिया  है  कि  कृषक  विस्थापितों को  बंगाल  से  बाहर  बसाया

 जाय  क्योंकि  उनके  लिये  भूमि  नहीं  है  ।

 मुझे  इस  बात  का  भी  पता  चला  हैं  कि  १९४५४  में  इस  प्रकार  का  भी  कोई  निर्णय  किया  गया

 था
 कि  जो  विस्थापित  १६५४

 के  जून
 मास

 के  बाद वहां  उन्हें  राज्य
 से

 बाहर
 ही  बसाया

 जाय  |



 २३  &aqR  (  )  झन
 ों  की

 ३
 २०५

 पर  मेरे  मित्रों  ने  मेरी  निन्दा  की  है  ।  वे  अ्रप्रत्यक्ष  रूप  से  यह  तो  चाहते  हैं  कि  यह  मन्त्रालय  बना

 पंडित  ठाकुर  दास  तथा  श्री  प्राचीन  राम  इरादी  भी  ऐसा  ही  चाहते  मैं  समझता हूं  कि  पश्चिमी

 बंगाल  विधान-सभा  ने  भी  ए  कमत  होकर  यह  संकल्प  पारित  किया  कि  मंत्रालय  को  समाप्त  न  किया

 जाय  ।  इन  बातों  का  श्रेय  मैँ  अपने  ऊपर  नहीं  लेना  चाहता  ।  बंगाल  के  विरोधी  दलों  के  नेताओं  ने

 मुझे  यह  कहा  कि  वे  श्री  पी०  सेन  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  कि  बंगाल  में  ale  कृषि  योग्य  भूमि

 नहीं है  |

 इस  सम्बन्ध  मैं  भी  राय  खुले  तौर  पर  दूंगा
 ।  डा०  सुरेश  बैनर्जी ने  मुझे  बताया  बंगाल

 में  भूमि  उपलब्ध है  ।  मैंने  उन्हें  यही  कहा  था  कि  विस्थापितों  को  चाहे  बंगाल  में  बसपा  जाय  चाहे

 कारुण्य  ख  सरा  रुपया  केन्द्रीय  सरकार  को  देना  होगा  ।  मेरे  लिये  इसमें  कोई  अन्तर

 नहीं  कि  किस  को  कहां  बसपा  जाता है  |  मैं ने  उन्हें  यही  बताया  था  कि  इस  मामले  का  निर्णय  राज्य

 कार के  हाथ  में  है  ।  इसलिये  जब  मेरे  बंगाल  के  पुनर्वास  मन्त्री  यह  कहते  हैं  कि  बंगाल  में  भूमि

 हासिल  करने  की  ज्यादा  गुंजाइश  नही ंहूँ  तो  मे  भी  यही  समझता हूं  कि  wa  बंगाल  मंडोर  लोगों  को

 बसाने  की  हूं जाइश  नही ंहैं  |  गुंजायश  तो  काफी  पहले  ही  खत्म  हो  चुको  थी  |

 में  सभा  के  समने  केवल  यह  बात  रखना  चाहता हूं  कि  कोई  व्यक्ति  यह  न  समझे  कि  भारत

 सरकार  विस्थ/पितों  को  बंगाल  से  बाहर  निकालना  चाहतों  है  या  हम  उन्हें  जबरदस्ती  बाहर  निकाल

 री  हैं

 मैँ  तो  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहता  हूं  कि  यदि  इन  विस्थापितों  को  पश्चिमी  बंगाल  में  बसाया  जा

 सकता  हूँ  तो  बंगाल  सरकार  योजनायें  बनाये  कौर  हमें  बताये  कि  उन्हें  कितनी  रकम  इस  कार्य  के  लिये

 चाहिए  ।  वे  हमें  यह  भी  बता  दें  कि  इत  स।री  समस्या  का  पूरा  हल  किस  समय  तक  किया  जा  सकता  हैं  ।

 उदाहरणार्थ  पट चि चर्म  बंगाल  में  R¥,000  कृषक  परिवार  हैं  शर  यह  कहा  जाता  है  कि  १०,०००

 परिवारों को  उसी  राज्य  में  जा  सकता  है  |  बन  नाम  योजना  में  प्रति  परिवार  ३०००  से
 ४०००

 रुपये  तक  का  धब्बा  होगा ।  इसे  १०,०००  से  गुना  करने  पर  लगभग  १०  करोड़  की  रकम  बैठतो  है  ।

 वे  यह  रकम  हम  से  ले  लें  ।  मैं  किसी  राज्य  की  योजना  नहों  बनाता  |

 इत  के  बाद  श्राप  यह  कहें  कि  हम  इन  परिवारों  को  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  में  बसा  सकते हैं

 तो  इसका  wa  यह  हुजरा  कि  एक  मास में  १०००  परिवार aa  T  जा  सकते  हैं  ।  तो  उस  मही  ने  के  लिये

 १०,०००  के  जिए  पूरा  सहायता  किर  €  ०००
 के  लिए  प्रौढ़  तीसरे  महीने  ८०००

 के  लिए--इस

 प्रकार  धन
 ले  AT  ग्रोवर  हमारा  भार  हल्का  करो  |  किन्तु  कार्य कर  म  पक्का  होना  इसका  समाघान

 होना  झ्रावश्यक  है  |

 ग्रामीण  कैम्पों  में  ८/  १०  वर्ष  से  विस्थापित जडे  हुए  हैं
 ।

 उन  पर  a  तक  A4  करोड़  रुपया
 बे

 हो  चुका  जो  बहुत  बड़ी  रकम  है  ।  इस  पर  भो  a  पर  are  लगाया  जाता  है  कि  मैं  विस्थापितों

 को  ह... ष कैम्प  से  बाहर  शिकवा  रहा  हूं  ।  जब  हमने  इस  कार्य कन  को  रम्भ  किया  उस  समय  कैम्पों  में

 २,६४,०००  व्यक्ति  थे  |  उस  समय  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  पदार्धिकारित्रों  को  मिली

 जुली  समिति
 ने
 कैम्प

 दर
 कैम्प

 जाकर  जांच  को  थी  कौर  पता  लगाया  था  कि  २,६४,०००  व्यक्तियों

 में से  केवल  १२०००/१५०००  व्यक्ति कैम्पों  के  योग्य  थे  |  पर  भारत  सरकार  नौशेरा  2,%o0,000

 व्यक्तियों  की  जिम्मेदारी  सम्भालो  |  आपको  बत  दूं कि  कैम्पों  में  कैसे  कैसे  आदमी  ये  ।  कम्प  में  काम

 करने  वाले  सुपरिटेंडेंट  के
 बच्चे  भी  कैम्प  से

 सहायता  लेते
 थे  ।  ऐसे  लोग  भी  थे  जिन्हें  परिवहन  विभाग

 में  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ।  मैं  एक  बस्ती  का  नाम  नहों  लूंगा  पर  वहां  के  ३००-४००  जिन्हें

 अच्छी  खासी  प्रा मदनी  भी  कैम्पों
 से  हो

 अपने  घरानों  का  खर्चा  चलाते  थे  ।  भूमि  के  मूल्य  के  बारे में

 भी
 थोड़ा  झगड़ा  हूँ

 ।
 मालिक  करीब

 ६०,०००
 चाहता  है  राज्य  सरकार  शायद

 ३०  से  ३५  हजार
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 मेहरਂ  चन्द

 रुपये  तक  देने  को  तयार  हूँ  |  उच्च-न्यायालय में  भो  उन्होंने  दरख्वास्त  दे  रखी  ह  ।  पिछले  चार  वर्ष  में

 भारत  सरकार  इन  जम्प  के  लिये  करोड़  १६  लाख  रुपये  को  erat  करनी  पड़ी  |  इस  लिये  यदि

 आवश्यक हो  तो  ३०००/४०००  ज्यादा दे  दिया  जाय  |  समस्या  का  हल  करना  ही  ठीक  है  |  जहां  तक

 कैम्पों  में  रहने  वाले  विस्थापितों का  सवाल  उन्हें  कहां  बसाया  इस  समस्या  का  समाघान

 राज्य  सरकार  स्वयमेव  करेगी  |  भारत  सरकार  तो  श्रावस्ती  धन  हो  दे  सकती  हूँ  ।

 दण्डकारण्य हमारी  एक  महत्वपूर्ण  योजना  हैं  ।  हमने  उत्तर  प्रदेश  मध्य  धम जागा

 ate  भ्रम्बिकापुर  में  हजारों  विस्थापित  परिवा  को  बसाया  हूँ  |  श्री  हीरेन  मुकर्जी  यह  tat
 कि

 जहां

 इन  लोगों  को  बसाया  गया  हूं  वहां  से  य  लोग  भाग  कर  वापस  बंगाल  नहों  गय  |  उसका  कारण  यह  हैं  कि

 हमने  प्रत्येक  परिवार  को  लायक  जमीन  दी  हँ  ्र  यह  कोशिश  की  हैं  कि  उनके  लिये  उनकी

 बिरादरी  are  भाई  चारे  का  निर्माण  किया  जाय  ।

 दण्डकारण्य  योजना  १२  Reyi  में  शुरू  हुई  इसका  प्रबन्ध  एक  प्राधिकारी  को

 सौंपा  गया  जिसे  संसद  ने  काफी  अधिकार  दिये  थे  ।  जैसे  केन्द्रीय  टैक्टर  संगठन  के  पास

 उपलब्ध
 उन्हें  मेंने  लिया

 ।
 वे  करीब  करोड़  समाप्त  हो  चुके  थ  ।

 किन्तु  काम  शुरू  करना  था  इस

 कारण  पुराने  ट्रैक्टरों  के  प्रदेश  पुर्जों  से  नये  ट्रैक्टर  बनवाये  गये  |  हमने  इन  ट्रैक्टरों के  साय  काम

 दुरू  किया
 ।

 किन्तु  फिर  हमें  ale  ज्यादा  ट्रैक्टरों  की  जरूरत  हुई  ।  हम  सोचने  लगे  कि  कया  हम  ट्रैक्टरों
 को

 पश्चिम
 की

 ate  से  मंगवायें  या  फिर  पू  की  दौर  से  ।  मे  मशीनरी या  मुद्रा

 सम्बन्धी  विषयों  का  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  । इन  विषयों  की  थोड़ी  सी  जानकारी  जो  थी  वह  ev  से  पूर्व

 थी  ।
 भारत  में  भराने  के  बाद  से  मने  कभी  वित्त  aris  की  परवा  नहीं  की  मेरे  रुपय  पैसे  की  परवा

 दूसरे हो  करते  हैं  प्रपने  राजनीतिक  पुनर्वास  के  बारे  में  भी  ज्यादा पता  नहीं  क्योंकि यदि  कांग्रेस

 में  रहने  के  कारण  मुझे  इस  पद  की  प्राप्ति  हुई  है  तो  मं  कांप्रेस  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  झ  पर
 भ

 रोसा

 किया  ।
 म॑

 यह  नहों  बताना  चाहता  कि  विस्थापित  होने  से  मे  अपने  प्रान्त  में  भी  कुड  या  थे  सब

 पुरानी  बात  हो  चुकी  हैं  प्रौढ़  मामून  बातें  हैं  ।  हजारों  लोगों  ने  wee  जाने  दे  दो  पद  को  बात  तो

 व्यथ की  बात  है
 ।

 मैं  तो  जीवित  हूं  पौर  मन्त्रों  के  पद  पर  हूं  उस  मन्त्रालय  का  प्रभारी  हूं  जिसमें

 यश  की  प्रेक्षा अपयश  हो  अधिक  मिलता  है  |

 जह्ल  तक  दण्डकारण्य  का  सम्बन्ध  वहां  सबसे  पहले  उन  विस्थापितों  को  बसाया  जायेगा  जो

 रूपों में  हैं  ।

 रेणुका  राय  :  क्यों  ?

 pat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  आप  दूसरों के  दूसरों की  उनके  जंगल  शर  उनके  खनिज

 पदार्थ  लेते  हो  ।
 मे  उन  लोगों

 को
 ज्यादा  देने  के  लिये  हो  तो  कह  सकता  बलपूर्वक  उनसे  कुछ

 छीन  तो  नहीं  सकता
 ।

 ग्राम  सकंप्रयम  कैम्पों  में  बसने  वाले  लोगों  तथा  प्राचीन  जातियों  के  पुनर्वास

 की  समस्या हूं  ।  यदि  कल  राज्य  सरकार  विस्थापितों  को  दण्डकारण्य  ले  जाना  चाहे  तो  उनके  लिये

 दरवाज  खले  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  की  सरकारों  कौर  वहां  के  मित्रों  मझ  हर

 प्रकार  का  सहयोग  दिया  है  ।

 दण्डकारण्य  योजना  एक  बुनियादी  विचार  पर  आधारित हूँ  प्रौढ़  वह  TAT  यह  हैं  कि  हम  अपने

 गांव  स्वयं  बनायेंगे  at
 2400

 कार्य  में
 विस्थापित  कलियों  का  प्रा  पूरा  सहयोग

 ne  ह

 tae  अंग्रेजी
 में
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 प्राप्त  किया  जायगा  |  विस्थापितों  are  सरकार  के  बीच  तीसरा  आदमी  न  होगा  ।  इसी  कारण  हमने

 पश्चिमी  बंगाल  के  are
 विस्थापितों

 को  बुलाया  हैं  ताकि  वहां  पर  सम्बन्धात्मक  संगठन  बन

 जाये ं।

 मैं  ura  मुश्किल में  हूं  ।  यदि  यह  काम  बाहर  वालों  को  दे  दूं  तो  योजना  का  नासा  ही  बदल

 जायेगा  कौर  ग्रोवर  लोग  मुझ  पर  यह  आरोप  लगायेंगे  कि  मैंने  वहां पं  जाबी  बुला  लिये हैं  ।  बंगाल  वालों

 के  बिना  काम  नहीं  चल  सकता  |  से  चार  महीने  पहले  इस  योजना  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  थी  |

 तब  मैंने  एक  काम  किया  ठीक  उसी  तरह  का  जैसा  कि  श्री  मानती  ने  कहा  हु अप  एक  ऐसा  निकाय

 बनाइए  जिसे
 ४०

 लाख  तक  के  डे  के  देने  का  स्वीकार  हो  ।  उन्हें  १५००/२०००  रुपये  मासिक  वेतन

 तक  के  कम  चारी  रखने  का  भी  अधिकार  होना  चाहिये  ।''  चुनांचे  पूरी  सद्भावना  के  साथ  मैंने  एसा

 ही  काम  कर  दिया  ।  मेरे  सामने  उस  समय  दो  चोजें  थीं  ग्रोवर  वह  यह  कि  यदि  कैम्प  जानो  रखे  जाये  तो

 उन  पर  व्यय  व्यय  होगा  क्योंकि  जब  तक  भो  हम  ५५  करोड़  रुपया  सहायता  कार्यों  पर  व्यय  कर  चुके

 हैं  और  दूसरे  कैम्पों  में  विस्थापितों  का  जीवन  भी  अच्छी  तरह  नहों  गूजर  रहा  |  इसलिये  हमें  दण्डकारण्य

 योजना  में  होने  वाली  थोड़ी  बहुत  हानि  की  कोई  परवा  नहीं  थी  |  यद्यपि  उस  निकाय  को  पुरे  भ्र घि कार

 fed  गये  थे  परन्तु गलत  काम  हुए  ।  दण्डकारण्य  की  सा  जिम्मेदारी  मैं  aaa  ऊपर  लेता  हूं  ।  मैंने ही

 वहां  काम  करने  के  लिये  प्रोमो  चुने  थे  |

 में  अब  यह  नहीं  कहता  कि  हमने  वहां  भ्र पार  प्रगति  की  केवल  यही  कह  सकता  हूं  कि  wa

 हम  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  योजना  में  खराबी  पैदा  हो  जाने  के  समय  कोई

 भी  नहीं  पर  a  जबकि  प्रगति  हो  रही  मेरी  प्रा लोच ना  की  जा  रही  है  ।  मैंने  पश्चिमी  बंगाल

 के  मुख्य  मंत्री  को  निमन्त्रण  दिया  हैँ
 कि

 वे  भ्रपने  सचिवों  सहित  मेरे  साथ  दण्डकारण्य  चलें  शर  उस

 स्थान  की  प्रगति  प्रपनी  प्रांतों  से  देख  लें  ।  मैंने  पश्चिम  बंगाल  की  विधान-सभा  के  सभी  दलों  के  सदस्यों

 को  भी  साथ  चलने  के  लिये  arise  किया  है  ।  लगभग  १२  सदस्य  २  मई  को  मेरे  साथ  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  झपने  साथ  वहां  बंगाल  के  प्रमुख  पत्रों  अर्थात्  अमृत  बाजार  पत्रिका  तथा  स्टेट्समैन  ग्राही  के

 दाताओं को  भी  ले  चलूंगा  |  इनके  लावा  दूसरे  पत्रों  के  प्रतिनिधि  तथा  श्री सी  ०
 के०  भट्टाचार्य भी  हमारे

 साथ  जायेंगे  ।

 कल  ही  मैंने  पुनर्वास  मन्त्रालय  की  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  को  भी  निमन्त्रण  भेजा  हैँ  ।

 मैं  इस  पर  इस  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  को  भी  खुला  निमन्त्रण  देता  हूं  कि  जिनकी  इच्छा  हो  वे

 मेरे  साथ  चलें
 ।

 मैं  वहां  eat  काम  दिखाने  उन्हें  नहीं  ले
 जा

 रहा  हूं  वरन्  अपनी  प्र सफलता यें  दिखाने

 के  लिए  तथा  उनकी  सलाह  कौर  उनके  सुझाव  प्राप्त  करने  के  लिए  उन्हें  वहां  ले  जा  रहा  हुं  ।  मेरी  इच्छा

 हैं  कि  दण्डकारण्य योजना  कामयाब  हो  ।  इससे  मध्य  प्रदेश  उड़ीसा  की  जनता  को  भी  फायदा

 पहुंचेगा  ।  दोनों  राज्य  इस  योजना  के  लाभालाभ  से  परिचित  हैं  ।

 मैंने  उड़ीसा  कौर  मध्य  प्रदेश  की  सरकारों  से  भीख  मांगी  हैं  ।  मुझे  कहा  गया  था  कि  उड़ीसा

 आदि  राज्यों  की  भी  तो  झ्राबादी  हूँ  ।  यह  भी  कहा  गया  कि  क्या  केन्द्र  की  यह  कार्यवाही  उचित  हे  कि

 बाहर  वालों  को  ही  इस  योजना  का  सारा  फायदा  मिले  जबकि  व्यय  केन्द्र  कर  रहा  है  ।  मैं  ने  उनसे

 वता  के  नाम  पर  भीख  मांगी  a  कहा  कि  यह  विस्थापित  हमारे  भाई  श्राप  भी  इनकी

 सहायता  करें  ।

 एक  राज्य  के  लोक-निर्माण  विभाग  के  मन्त्री  ने  मुझ  से  पुछा  श्राप  बाहर  के
 लोग

 हमारे  यहां  ला  रहे  हैं  प्रौढ़  जब  हमें  योजना  की  क्रियान्विति  की  इजाजत  थी  तो  यह  काम  ऊपर

 क्यों ले  रहे  हैं
 ।

 क्या  इससे  स्थानीय  जनता  को  हानि
 न

 होगी
 7.0

 मैंने  उत्तर
 दिया  हैं  कि  ये  सारी

 बातें ठीक
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 मे हरचन्द

 उमरकोट  में  हम  २०,०००  एकड़  भूमि  को  खेती  के  योग्य  बना  रहे  हैं  कौर  पसालकोट में  हम

 ३०,०००  या  ३५,०००  एकड़  भूमि  दे  रहे  हैं  जिसमें  से  १५ या  २०  हजार  एकड़  भूमि  का  कृष्य करण

 किया  जायेगा  ।  यह  सारी  भूमि  साथ  लगते  क्षेत्र  में  है
 ।

 इसके  अतिरिक्त  हम  पचास  पचास  परिवारों  के  छोटे  छोटे  गांव  बनायेंगे  शर  उन्हें  ४००  एकड़

 भूमि  प्रति  गांव  देंगे
 ।

 इसका  यह  तात्पर्य  नहीं
 कि

 गांव  दुर  टूर  होंगे
 ।

 पर  यह  भी  नहीं  समझना  चाहिये

 कि  हम  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  की  सारी  भूमि  पर  ही  कब्जा  कर  रहे  हैं
 |

 हमने  श्रांत  में  भी  कुछ  जंगल

 are  जमीन  ली  है  ।

 माननीय  मित्र  श्री  गुह  ने  पश्चिमी  बंगाल  विधान-सभा  द्वारा  पारित  संकल्प  का  जिक्र  किया  |

 संकल्प  के  प्रथम  भाग  द्वारा  उन्होंने  कहा  है  कि  पुनर्वास  मन्त्रालय  समाप्त न  किया  इसके  लियें

 में  उनका  आभारी हूं
 ।

 दूसरे  भाग  में  उन्होंने  कहा  है
 कि

 विस्थापितों  की  भाषा  तथा  संस्कृति  को  भ्रक्षुण्य

 रखने  के  लिये  उनकी  भाषा  जानने  वाले  लोग  ही  से  सम्बद्ध  किये  जाये  ।  इस  बारे  में  प्रार्थना  है

 कि  दण्डकारण्य  योजना  के  कम  चोरियों  में  से  ४४  प्रतिशत  लोग  बंगाली  ही  हैं  ।  किन्तु  चिकित्सा

 anf  विभागों  में  जो  कि  विस्थापितों  के  सांस्कृतिक  जीवन  से  सीधा  सम्बन्ध  रखने  वाले  विभाग

 बंगालियों की  संख्या  बहुत  ही  ज्यादा है  ।  चिकित्सा  विभाग  के  १८२  लोगों में  से  १४०  बंगाली हैं  ।

 शिक्षा  विभाग  में  ५४  व्यक्तियों से  ५१  बंगाली  हैं  ।  परिवहन  संगठन  ३१८  पदों  में  से  RE  पद

 बंगालियों  से  भरे  गये  हैं  ।  इसी  तरह  बंगाली  अफसरों  की  संख्या  भी  काफी  ू  ।  तत्सम्बन्धी  भ्रांकड़े  झ्र  भी

 हाल  में  मैंने  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  को  दिये  थे  ।  यह  भ्रांकड़े  कल  मेँ  सदस्यों  को  पहुंचा  दूंगा  ।  वहां  भी

 असत  प्रतिशत लगभग  ४४  है  ।  यदि  इनमें  उड़ीसा  कौर  मध्यभारत  के  बंगालियों  को  ले  लिया

 क्योंकि  वहां  भी  बोस  या  बसु  तो  इनकी  प्र  तादात  संख्या  ४६  बैठेगी  ।

 तो  में  कह  रहा  था  कि  कैम्पों  को  प्निद्चित  समय  तक  जारी  नहीं  रखा  जा  सकता  |  ATT

 कैम्पों  में  रहने  वाले  विस्थापितों  की  संख्या  2,20,000  हैं  |
 हमें  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  एक  महीने  में  २५

 रुपया  खच  करने  पड़ते  हैं  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हुं  कि  अब  इन  लोगों  को  बसा  ही  देना  श्रेयस्कर  है  ।

 जितने  लोगों  को  पश्चिमी  बंगाल  में  बसाया  जाय  उतनों  को  वहां  रख  लिया  जाय  दोष  को  बसाने  का

 उत्तरदायित्व हमारा  होगा  ।  हम  उन्हें  दण्डकारण्य ले  जायेंगे  ।

 दण्डकारण्य  में  चार  बड़े  केस  पालक  अफसर  हैं
 :  अर्थात्  (2)  मुख्य  (2)  इंजीनियरिंग

 विभाग का  (2)  वित्तीय सदस्य  तथा  (४)  कृषि  सदस्य  ।  इनमें  से  एक  श्री

 एक  दूसरे  AHL  श्री  सेन  गुप्त  को  मैं  वहां  भेज  रहा  हूं
 ।

 इस  तरह  चार  बड़े  ऑफिसर  में  यह  दो  बड़े
 अफसर  बंगाली  होंगे  |

 दण्डकारण्य  योजना  की  कठिनाइयों  पर  सोच  विचार  करने  के  लिये  हमने  एक  समिति  बनाई

 जिसमें
 तीनों

 राज्यों
 के  मुख्य  मन्त्री  शामिल  हैं  ।  श्री  राय  ने  सुझाव  दिया  कि  इस  समिति  की  बैठक

 तीसरे  महीने  दण्डकारण्य  में  होनी  राय  साहिब  केवल  महान  नेता  ही  नहीं  वरन्  हमें  प्रेरणा

 भी  प्रदान  करते  हैं  ।  चाहे  मैं  ने  तक  कितनी  भी  गलतियां  क्यों  न  की  हों  पर  बंगाली  विस्थापितों  के

 पुनर्वास  के
 मामले  में  मैने  सदा  ही  उनसे  परामर्श  किया  है  |

 दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  में  उड़ीसा  झर  मध्यभारत  राज्यों  के  मुख्य  सचिव  भी  शामिल

 हैं  ।  ये  लोग  हमारी  सामान्य  कठिनाइयों  को  दूर  करते  हैं  ।  मैंने  डा०  राय  से  भी  कहा

 जिस
 तरह  से  इस  समिति  में  शामिल  होना  चाहें  उसका  ठीक  ठीक  बोध  मुझे  करवा

 दी
 जिएगा  ताकि

 मैं

 जैसा
 ही  काम  कर  दूं  क्योंकि  इस  योजना  की  सफलता  के  लिये  मैं  उनका  आशीर्वाद  चाहता  हूं

 ।”  यद्यपि
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 में  इस  योजना  के  बारे  में  किसी  प्रकार  के  लक्ष्यों  का  निर्धारण  नहीं  करूंगा  परन्तु  फिर  भी  यह  अवश्य

 कहूंगा
 कि

 थोड़ी  कोशिश  करने  पर  यदि  हम  २०००  परिवारों  को  भी  एक  महीने  में  वहां  बसायें  तो

 इ मास  में  अर्थात् ३१ ३१  दिसम्बर  से  पहले  पहले  उनको  वहां  बसा  सकेंगे--जो  लोग  वहां  जाना

 वहां  चलें  जो  लोग  बंगाल  ही  में  रहना  चाहें  वह  जुलाई  १९४५८  के  निर्णय के  निसार  ६  मास की

 सहायता  लेकर  वहां  पर  अपना  कारोबार  चलायें  |  जुलाई  १९५८  के  निर्णय का  उल्लेख  प्रवेश  बार

 इसको  डा०  राय  श्री  प्रफुल्ल  श्री  अशोक  श्री  मोरारजी  देसाई  तथा  मैंने  सम्पन्न

 किया  था  |  जब  तक  काम  खत्म  न  हो  तब  तक  तो  मन्त्रालय  कायम  रहना  चाहिये  पर  काम  की  समाप्ति

 के  बाद  उसे  रखना  भी  उचित  न  होगा ।

 एक  मित्र  ने  आंशिक  रूप  से  बसाये  गये  विस्थापितों  की  बात  कही  |  उनके  लिये  इस  वर्ष  हमने

 राज्य  सरकार को  ३  करोड़  रुपये  देने  की  मंजूरी दी  है  ।  मैं  पश्चिमी  बंगाल  के  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना

 करूंगा
 कि

 वें  सरकार  के  साथ  बैठ  कर  यह  मालूम  करें  कि  पुनर्वास  का  कितना  काम  बाकी  रह

 गया  हूँ  ate  फिर  उसे  लिख  लें  ।  क्या  मेरे  सचिवालय  के  बन्द  होने  से  पुर्व  मुझे  बाकी  काम  की  जानकारी

 प्राप्त  करने
 का

 हक  नहीं  है
 ?

 उसके  पश्चात्  यह  अनुमान  लगाया  जाय  कि  इस  सारे
 कार्यक्रम

 पर  कुल

 कितना  खच  होगा
 ।  यदि  उसके  बाद  भी  मैँ  aaa  जिम्मेदारी  से  टलना  चाहूं  तो  मेरी  भरसक  निन्दा

 कीजिए  |  पर  बाकी  काम  जानने  का  हक  मुझ  है  ही  ।

 रेणुका  राय
 :

 यही  जवाब  पहले  भी  दिया  गया  था  |

 मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 माननीय  मेरी  सहयोगिनी रह  चुकी  हैं  |
 उनके  शब्दों  से  मुझे  बड़ा  दुःख

 हुआ  |
 पहले  कभी  उन्होंने  यह  बात

 न
 कही

 ।

 रेणुका  राय  :  में  यह  समझती  रही  कि  बाकी  काम  शीघ्र  समाप्त  हो  जायगा  परन्तु

 समय  इसमें  लग  रहा  है

 fat  मेहर  चन्द  मैं  rat  करता  था  कि  मेरी  यह  बहन  मुझे  ठीक  सलाह  देगी  ate  मैं

 इनके  प्रभाव  से  लाभ  उठाऊंगा  |

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  ने  भी  कुछ  बातें  कहीं
 ।

 मुझे  उनकी  श्रलंक्ृत  भाषा  बड़ी  प्रिय  लगती है  ।

 जब वे  बोलते  हैं  तो  यदि  ध्यान  से  न  सुना  जाय  उनकी  बातों  में  कोई  भी  श्री  सकता  है
 ।

 पर  जब  गौर  से

 उनका  भाषण  पढ़ो  तो  उसमें  कुछ  भी  सार  नहीं  होता  ।

 उन्होंने  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां  देने  तथा  क्षयरोगियों  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहीं
 ।

 लगभग

 ६  हजार  क्षय  रोगी  हैं  जिनमें  से  १  हजार  कैम्पों  में  हैं  शेष  पांच  हजार  बाहर  |  |  ६००  बिस्तरों के

 अलावा  जिन्हें  हमने  उनके  लिये  fers  रखा  gar  हम  कैम्पों  वाले  क्षय  रोगियों  को  ७५  रुपया

 मासिक  तथा  बाहर  वालों  को  ५०  रुपया  मासिक  दे  रहे  हैं
 ।

 हमें  यह  भी  पता  चला  है  कि  इनमें  से  बहुत

 सों  को  क्षय  रोग  नहीं  यदि  पहले  कभी  यह  रोग  था  भी  तो  कर्ब  तक  उनका  इलाज  हो  चुका  है  |

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  क्षय  रोग  विशेषज्ञों  का  एक  दल  नियुक्त  किया  था
 ।
 श्री  पी०  के

 ०

 सेन  तथा  श्री  अलखधारी  भी  इस  दल  में  सम्मिलित  मैँ  उन  लोगों  को  व्यक्तिगत  रूप  से  नहीं  जानता  ।

 प्रत्येक  रोगी  के  एक्सरे  के  लिये  हमसे  तीन  लाख  रुपये  का  अनुदान  मांगा  गया  था  ।
 इस  प्रयोजन के

 लिये

 बंगाल  सरकार  को  ३  लाख  रुपये  का  अ्रनुदान  दिया  गया  ।  विशेषज्ञों  के  प्रतिवेदन  से  हमें  पता  चला  है

 कि  उनमें  से
 ४२

 प्रतिशत  लोग  सहायता  पाने  के  लिये  अहं  नहीं  हैं
 ।  हम  तरफ  से  किसी  की

 et  भ्रंग्रेजी  में
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 मेहर  चन्द

 यता  को  नहीं  रोकते  पर  यदि  बंगाल  सरकार  के  विशेषज्ञ  ही  यह  कह  दें
 कि

 इतने
 व्यक्ति  निरोग हैं  तो

 इसमें  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।  मैंने  किसी  क्षय  रोगी  को  सहायता  देना  बन्द  नहीं  किया  है
 ।

 मैंने
 तो

 यह

 वक्तव्य  दिया  है  कि  यदि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  किसी  बात  का  पता  चलता  हे
 तो

 वह

 उसकी  सुचना  थ  दे  दें
 ।

 हम  इस  पर  विचार  करेंगे
 ।

 तीन  चार
 सौ

 मामलों  में  हमने  सहायता
 का

 फिर  से  जारी  किया  है  ।

 छात्रवृत्तियां  लेने  वाले  विद्याथियों  का  मामला  ReYo  में  शुरू  |  हम  तभी  से  यह  सहायता

 दे  रहे  दो  वर्ष  पहले  दारजीलिंग  में  एक  सम्मेलन  डु  था
 ।
 श्रीमती  रेणुका  रे  वहां  नहीं  थीं

 |
 उसमें

 बंगाल  के  सभी  पुनर्वास  मन्त्री  शामिल  थे
 ।

 उस  समय  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  धौरे  दौरे

 वृत्तियों की  रकमों  में  २०  प्रतिशत  की  कटौती  की  जाय
 ।

 दस  बारह  वर्ष  के  बाद  विस्थापित को  वह

 स्थिति  नहीं  रहती  जो  भारत  के  बाद  होतो  है  ।  उस  समय  90/0  लाख  रुपया  प्रतिवर्ष  दिया

 जाता  था  |  उसके  बाद  हमने  २०  प्रतिशत  को  कठौता  शुरू  को  ।  गत  वर्ष  कुछ  कटौतो  हुई  फिर  इस  वर्ष

 कटौती  की  गयी  ।  दोनों  का  फक  १४  लाख  रुपया है  |  इसके बाद  डा०  राय  मुझे  मिला  हमने  एक

 निर्णय  किया  है-कि  जो  भो  चाहे वहू  स्कूल  में  हो  या  कालेज  यदि  वह  पढ़ने  में  ग्रीवा

 वृत्ति  प्राप्त  करता  रहेगा
 |

 उसके  अध्ययन  में  बाघा  नहीं  डाली  जायगी
 ।

 यदि  झ्रावश्यक gat  तो  मैं

 १४  लाख  तक  को  कमो  को  भो  पूरा  कर  दूंगा
 ।  किन्तु  इस  कारण  से  कि  यह  योजना  स्थायी  न  बने

 प्रौढ़

 अरब  इसका  अन्त  हो  हम  अरसे  नये  विद्याथियों  को  सूचियों  में  शामिल  नहीं  करेंगे  ।

 पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापितों  की  समस्या  पर  कुछ  कहने  के  बाद  मैँ  पांच  मिनट  तक  पश्चिमी

 बंगाल  के  विस्थापितों  के  बारे  में  भो  कुछ  कहना  चाहूंगा
 |  यह  ठोक  है  मैं  पहले  हो  काफी  समय  ले

 श्र  लोग  भो  थक  गये  हैं  ।  परन्तु  मैँ  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  एक  ऐसो  होती का  ATT  TT

 कर  रहा  हूं  जिस  पर  चल  कर  हम  निश्चित  समय  के  भीतर  सारो  समस्या  को  हल  कर  सकते हैं  ।  समस्या

 चाहे  कम्प  में  रहने  वालों  को  हो  या  दूसरों  को  इसका  अंदाजा  लगाना  आवश्यक  है  ।  उसके बाद  जितना

 रुपया  उनको  क्रियान्वित  करने  के  लिये  चाहिएगा,उतना  हम  देंगे  ।  पर  राज्य  सरकारों  को  इन

 नाश  को  क्रियान्विति  को  पूरा  जिम्मेदारों  राज्य  सरकारों  को  लेनो  चाहिये  ।  दण्डकारण्य  योजना  के

 बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  माननीय  सदस्य  इसे  देख
 ने

 के  इच्छुक  हैं  वे  इसे  देख  लें  श्र  हमें  सुझा  व  दें
 कि  वे  इसको  ठोक  तरह  से  पूर्ति  कसे  चाहते  हैं  ।  यदि  बंगाल  सरकार  इसके  सम्बद्ध  होता  चाहतों  है

 तो  हमें  बता  दिया  जाय  कि  ag  किस  होती  से  सम्बद्ध  होना  चाहतों  है  ।  हम  देता  प्रबन्ध कर  दें  |  यदि

 उनका  कोई  प्रतिनिधि  वहां  रहेगा  तो  हमारे  विरुद्ध  जितने  ग्रन्थ  पत्र  आदि  भेजे  जाते  हैं  वे  तो  नहीं

 जायेंगे  ।  हमारी  निन्दा  तो  न  होगो  ।

 में  अपने  बंगाली  मित्रों
 से  एक  बात  अवश्य  कहूंगा  ।  कुछ  लोग  मेरे  पास  झपे  ae  कहते

 घोषणा  कोजिये  कि  इस  क्षेत्र  में  करो  कोई  TFTA  नहीं  बसाया  जायगा  ी

 थ्रो  ५  चं०  गुह  :
 यह  ठोक  नहीं  है  ।

 fat  स०  पो ०  बनर्जी  :  यह  बात  आपत्तिजनक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  महसूस  करते  हैं  कि  यह  बात  सच  है  तो  हमें  उन्हें

 नहीं  रोकना  चाहिये  ।

 था —



 २३  १८८२  अनुदानों  की  मांगें  ५२११

 ही०  ato  मुकर्जी  :  माननीय  मंत्री  को  कुछ  aah
 के

 कारण  सारे  बंगालियों  को  ऐ  सा

 नहीं  बताना  चाहिये  था  ।  उनका  यह  तरीका  भ्रांति  जनक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  वह  कहना  चाहते  चुके  ।

 प्री  मेहर  चन्द
 खन्ना  :

 इस  बात  से  विवाद  नहीं  उठना  जो  कुद
 कने

 कहा  है  उसे
 मैं

 वापस  लेने  को  तैयार हूं  ।  खैर  यह  परियों  राष्ट्रो  परियो  जता  है  ।  इसको  जिम्मेदारी  सब  के  ऊपर

 है
 ।

 इसका  फायदा  भी  सभी  को  पहुंचेगा  चाहे  कोई  परिचितों  बंगाल  का  है  या  उड़ेलता
 का  ।  जहां तक

 मेरा  सम्बन्ध  है  में  पूर्वी  बंगाल  के  विस्थापितों  को  सबसे  अधिक  फायदा  पहुंच  कराऊंगा
 |

 पश्चिमी  विस्थापितों  के  सम्बन्ध  में  दो  या  तीन  समस्यायें  हैं
 :

 एक  तो  छेन्नो  को  दूसरी  किसे

 बस्ती  की  शर  तीसरी  है  राजस्थान  काश्तकारी  PE Fae A | के  बारे  में  ।

 छंटनी  के  सम्बन्ध  में  मुझे  बड़ा  दुख  है  ।  यह  खुशी  की  बात  नहीं  है  कि  जिन  लोगों  ने  मेरे  मन्त्रालय

 में  १०-१२  वर्ष  तक  काम  किया  है  उन्हें  घर  बिठा  दिया  जाय  ।  मैं  ने  तो  सदा  ही  यह  कहा  है  कि  इस

 मन्त्रालय
 के

 किसी
 कर्मचारी  का  चाहें  वह  छोटा  लिक  है  या  बड़ा  सुखद  नहीं  है

 ।
 मंत्रो

 की  रीति  देख  कर  ही  श्राप  अरन्य  लोगों  की  स्थिति  का  अनुमान  लगा  सकते  हैं
 ।

 मानव  जहां  दुखो

 उसका  दुख  हमें  बहुत  आघात  पहुंचाता  है  |

 इसलिये  कर्मचारियों  की  सहायता  करने  का  एक  तरीका  है  कि  श्राप  इस  सभा  में  एक  संकल्प

 पारित  करें  कि  जब  तक  इस  मन्त्रालय  के  चाहे  वे  बंगाल  प्रासाद  तथा  त्रिपुरा  के
 न

 बसाये

 जायें  तब  तक  इस  मन्त्रालय  को  समाप्त
 न

 किया  जाय
 ।

 हम  ले  वा  परीक्षा  शौर  लोक  लेखा  समिति  aha  पा  सकते  कन  at  लोक  लेखा

 समिति  प्राक्कलन  समिति  तथा  लेखा  परीक्षकों  को  इस  बात  का  जवाब  देना  होगा  कि  We  ¥,oa0  दावों

 में से  केवल  २५०००५या या  Foaoc  दावों  के  शेष  रह  जाने  पर  कौर  एक  मास  में  ८०००  १००००

 दावों  का  निब  करा  करते  हुए  जब  काम  ही  दो  या  तीन  मास  का  रह  गया  था
 तब  विभाग  की  जारी

 रखने  की  क्या  आवश्यकता थी  ।

 हमने  ३०  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  नोटिस  दे  दिये  हू  ।
 मास  दो  मास  के  बाद

 २०  प्रतिशत

 लोगों को  नोटिस दे  दिये  जायेंगे  ।  झ्र गले  ६/८  महीनों तक  ७००  प्रतिशत  कर्मचारी  कम  कर  दिये  जायेंगे
 ।

 अधिक  से  अधिक  हम  श्रम  मन्त्री  की  मौत  इन  कर्मचारियों  के  नामों  को  रोजगार  दफ्तरों  दर्ज
 करा

 सकते हैं
 ।

 में रोजगारूदफ्तरों का  निदेशक  रह  चुका  हूं  ।  हम  यह  को  शीश  करेंगे  कि  जिन  लोगों
 की

 छंटनी

 हो  उन्हें  नौकरी  पर  दोबारा  लगा  लिया  जाय  |

 में  गृह  मंत्री  से  भी  मिल  चुका हुं  ।  उन्होंने एक  परिपत्र  निकाल दिया  हैं  कि  जिन  मंत्रालयों  में

 रिक्त  पद  हों  उन्हें  इसी  विभाग  के  तमंचा  रियों  द्वारा  भरा  जाय  ।  किन्तु  इस  समय  की  वास्तविक  स्थिति

 यह  हैं  कि  खाली  पद  थोड़े  इसलिये  पुरी  कोशिश  करने  के  बाद  भी  हम  समस्त  कर्मचारियों  को  शायद

 नौकरी  न  दे  सकें  ।

 जिन  लोगों  ने  यह  काम  किया  है  वे  हमारे  ही  हैं  ।  यदि  हम  में  थोड़ी  सी  मानवता  हो  तो  हम  कभी

 उन्हें  दुखी
 न

 होने  दें
 ।

 जो  कुछ  सम्भव  होगा  हम  उनके  लिये  करेंगे  ।  पर  इस  समय  ऐसा  लग
 रहा  हैं

 कि  उन  सब  को  शायद  न  खपाया  जा  सके  |

 मूल  प्रंग्रेजी
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 उपाध्यक्ष  महोदयਂ  :  श्री  मेँ  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखूंगा
 |

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव
 संख्या  १५४१  मतदान

 के  लिये  रखा  गया
 |

 सभा  में  मत  विभाजन क हुन्रा द  पक्ष  में  २८  तथा  विपक्ष में  १२८

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्र  संख्या  १५४२,  १६८१  तथा  १६८४  मतदान  के
 लिये

 रख  गय  प्रौढ़  स्वीकृत हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  में  शेष  कटौती  प्रस्तावों  को  मतदान  के  लिये  सक्खू  |

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  दोष  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  फे  लिये  रखे  गये  तथा  श्रस्वोकृत  हुए ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  पुनर्वास  मन्त्रालय  की  निम्नलिखित  मतदान  के  लिये  रखी  गयीं

 तथा  स्वीकृत हुई  :

 माग  सख्या  विषय  राशि

 रुपय

 ७१  पुनर्वास म  30,€a,0a0

 ७२  विस्थापित  व्यक्तियों  तथा  Wea  पर  व्यय  IG, XE, %E,ea0

 १२७  पुनर्वास  मन्त्रालय का  पूंजी  व्यय  R9,RR  85.0  ००

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सभा  सिंचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांग  संख्या

 ६२  पे ६५४  १२४व  १२५  पर  चर्चा  करेगी  ।

 जो  माननीय  सदस्य  प्यारे  कठौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहें  वे  १४५  मिनट  के  उनकी

 संख्या  सभा  पटल  पर  दे  दें  ।

 ~
 वर्ष १६६०-६१  के  लिये  सिचाई  तौर

 विद्युत्
 मंत्रालय  को  अनुदानों

 कौ  निम्नलिखित  मांगे

 प्रस्तुत  की  गयीं

 मांग  सख्या  दीपक  राशि

 रुपय

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मन्त्रालय  २२,३  ZR,a0o

 ६  २,०१,०  ८,००० बहुप्रयोजनीय  नदी  योजनायें

 सिचाई  फिर  विद्या  | ied lt at]  के  थीन  विविध  विभाग  तथा  अन्य  व्यय  8, FE, 42,000

 १२४  बहुप्रयोजनीय  नदी  योजना पर  पूंजी  व्यय  $19, Qk aoe ०

 १२५  सिंचाई  कौर  च  मन्त्रालय  का  पूंजी  व्यय  2,€9,99,aa0

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सरदार  इकबाल  सिह  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  इस  मिनिस्ट्री ने  अरब

 तक
 जो  काम  किये  च्, भ्रौर  seer  साल  के  लिय  जो  उन  के  प्रोग्राम  में  उन  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 लेकिन  साथ  साथ  मैं  इस  मिनिस्ट्री  की  किंग  की  तरफ  भी  कुछ  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हुं  ।  पिछले

 कई  सालों  से  इस  हाउस  में  इस  डिमान्ड  को  दोहराया  गया  है  कि  जो  माइनर  इरिगेशन  प्रोजेक्ट्स

 @  वह  भी  इरिगेशन  ऐंड  पावर  मिनिस्ट्री  में  शामिल  करने  चाहियें  ।  यह  इसलिए  कि  जहां  तक

 माइनर  इरीगेशन  प्रोडक्ट्स  का  ताल्लुक  है  वह  इस  मिनिस्ट्री  ars  कड  ऐंड  frase  के

 मातहत  है  ।  लेकिन  उन  पर  जितना  कम  काम  होता  जितना समय  उन  पर  लगता

 उस  की  वजह  से  लोगों  को  कितनी  तकलीफें  होती  हे  इस  का  झप  कर  सकते  हें  ।  हर

 साल  इस  हाउस  में  इस  बात  को  दोहराया  जाता  है  कि  ahs  मिनिस्ट्री  श्राफ  फूड  ऐंड  ऐग्रीकल्चरल

 के  पास  न  तो  टेक्निकल  नो  हाऊ  है  श्रौंर  न  वह  इन  प्रोजेक्ट्स  को  ठीक  से  एग्जाम  कर  सकती  है

 न  उन  पर  काम  कर  सकती  इसलिये  यह  माइनर  प्रोजेक्ट्स जो  हैं  वह  मिनिस्ट्री कम्यू  निजी

 डेवेलपमेंट के  पास  चली  और  जो  उन  से  बड़ी  प्रोजेक्ट्स  कम  से  कम  Yo,000  रु०  से

 ऊपर  वह  मिनिस्ट्री  ars  इरिगेशन  Us  पावर  केਂ  पास  चली  जायें  ।  अगर  ऐसा  किया  जायेगा

 तो  चाहे  वह  स्टेट्स  के  मातहत  चाहे  उन  का  सुपरविजन  सेन्टर  के  पास  उन  का  जो  लैप्स

 रेशियो  है  वह  बहुत  कम  हो  जायेगा  ।  उन  का  लैप्स  रेशियो  १५  परसेन्ट से  लेकर  ६५  परसेन्ट

 तक  है  ।  १००  कामों  में  से  ६५  काम  कहीं  पर  न  तो  जान  सकते  हे  कि  लोगों पर

 उस  का  क्या  हो  सकता  है  ।  इसलिये  सब  से  पहले  मैँ  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  माइनर

 इरिगेशन  प्रोजेक्ट्स  F  अगर  वह  ५०,०००  रु०  से  ऊपर  की  हों  तो  उन  को  इस  मिनिस्ट्री के

 नीचे  रहना  चाहिये  ताकि  उन  पर  ठीक  से  काम  हो  सके  ।  अगर  १०  लाख  रु०  की  भी  प्रोजेक्ट हो

 तो  भी  वह  इरिगेशन  ऐंड  पावर  मिनिस्ट्री  के  अन्दर  होनी  चाहिए  क्योंकि  १०  लाख रु०  की  स्कीम

 बहुत  बड़ी  स्कीम  होती  है  ।  उस  के  जरिये  कई  हजारःएकड़  जमीन  का  पानी  देना  होता  उस  में

 इंजीनियरों की  जरूरत  होती  जो  कि  दूसरी  मिनिस्ट्री  के  पास  नहीं  होते  ।  न  उन  के  पास  किसी

 प्रोजेक्ट  को  टेकनिकली  एग्जामिन  करने  का  इन्तजाम  होता  है  भ्र  न  वह  उस  को  एग्जिक्यूट  कर  सकती

 खास  तौर  पर  वह  इलाके  जहां  पर  माइनर  इरिगेशन  का  काम  कल  हो  रहा

 जहां  पर  उन  की  प्रोजेक्ट्स चल  रही  वहां  पर  काम  ऐसे  ढंग  से  हो  रहा  है  कि  मालूम  होता  है  कि

 बहुत  कम  काम  है
 ।

 मैँ  यह  मान  सकता  हूं  कि  जो  छोटे  छोटे  तालाब  वगैरह  जो
 कि

 कल  किसी  इलाके  में  चल  रहे  हें  वह  मिनिस्ट्री  श्राफ  कम्यूनिटी  डेवेलपमेंट  को  दिये  लेकिन  जो

 बड़े  बड़े  काम  वह  तो  इसी  मिनिस्ट्री  के  पास  होने  चाहियें  ताकि  उन  कामों  पर  ज्यादा  तवज्जह

 दी  जा  सके  कौर  उन  कामों  से  ज्यादा  लोगों  का  लाभ  हो  सके  ।  जहां  तक  सेकेन्ड फाइव  इयर

 प्लैन
 के

 टागेंट  का  सवाल
 ४०

 लाख  एकड़  के  करीब  माइनर  इरिगेशन  प्रोजेक्ट्स  का  टारगेट  है
 ।

 लेकिन  इस  सिलसिले  में  कागजी  कारवाई  चाहे  जितनी  वह  ५  या  ७  लाख  एकड़  से  ज्यादा

 जमीन  को  पानी  नहीं  दे  सकेंगे  ।

 इस  के  बाद  मैं  कुछ  सेंट्रल  वाटर  ऐंड  पावर  कमिशन  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  ।  सेंट्रल

 वाटर  ऐंड  पावर  कमिशन  ने  जो  काम  इस  देश  में  किया  है  वह  सराहना  कौर  तारीफ  के  काबिल

 है  ।  उन्होंने  जिस  ढंग  से  हिन्दुस्तान  की  तमाम  प्रोजेक्ट्स  को  एग्जामिन  किया  जितनी  इम्पार्शली

 इस  काम  को  किया  उन  के  टेक्निकल  बिंग  ने  जितनी  राय  दी  या  जितनी  प्रोजेक्ट्स  पर

 काम  हिन्दुस्तान के  भीतर  ही  बाहर  भी  उस  की  तारीफ  हुई  है  ।  लेकिन  जिस  तरह

 से  इस  मिनिस्ट्री का  काम  बढता  जाता  उस  के  साथ  यह  लाजिमी  है  कि  सेंट्रल  वाटर  ऐंड  पावर

 कमिशन  को  कौर  मजबत  किया  जाय  ताकि  यह  सब  काम  जल्दी  हो  यह  सब  काम  अच्छे  ढंग

 से  हो  हर  प्रोजेक्ट्स  भ्रच्छे  ढंग  से  एग्जामिन  हो  सके  उन  में  किसी  खास  किस्म  के

 नक्स  हों  तो  वह  निकल  जिन  प्रोजेक्ट्स  का  इम्प्लिमेंटेशन  हो  उन  की  निगरानी  अच्छे  ढंग  से
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 इकबाल

 हो  सके  |  उस  मजबूत  भी  करना  चाहिए  ak  उस  के  साथ  साथ  उस  को  दो  तीन  हिस्सों  में

 तकसीम करना  चाहिए  ।  उन  में  से  एक  हिस्सा  प्लैनिंग  के  साथ  डील  करे  ।  श्राप  जानते  हूं  कि

 प्राजक  हिन्दुस्तान  में  कितनी  प्रोजेक्ट्स  चल  रही  हूं
 ।

 उन  को  पहले  एक  सूबे  में  बनाने  के  लिए

 तजवीज  किया  फिर  उस  के  बाद  दूसरे  सुबे  की  सरकार  ने  यह  कहा  कि  वहां  के  बजाय

 वहां इस  को  बनना  फिर  तीसरी  स्टेट  ने  कहा
 कि

 नहीं  यहां  के  बजाय  यहां  बनना  चाहिए

 इसलिए  प्लैनिंग  का  जो  हिस्सा  हो  उस  को  भ्र  ज्यादा  मजबूत  करना  चाहिए  ।  इस  समय  जो

 टेक्निकल  एग्जामिनेशन  होता  है  उस  को  भी  सेंट्रल  वाटर  ऐंड  पावर  कमिशन  करता  उसी  में

 कुछ  डाइरेक्ट सं  बढ़ा  कर  तमाम  स्कीम्स  को  अच्छे  ढंग  से  एग्जाम  होना  इस  के  लिए  भी

 इस  विंग  को  ज्यादा  मजबूत  करने  की  जरूरत  है  |

 दूसरी  चीज  जो  बहुत  जरूरी  है  वह  इन्स्पेक्शन  की  है  ।  जानते  हे  कि  झ्राजकल कहीं  पर

 भी  ठीक  इन्स्पेक्दान नहीं  हो  पाता  है  ।  कोई  स्कीम्स बनती  हे  और  उन  में  नकायस  रह  गये  तो

 पर  रिपेयर  रेशियो  बहुत  ज्यादा  भ्राता  है  कौर  रिपेयर  की  कास्ट  भी  ज्यादा  कराती  है  ।

 इसकी  बहुत  सी  मिसालें  दी  जा  सकती  हे
 ।

 स्कीमों  का  ठीक  से  इंस्पैक्शन  न  होने  की  वजह  से

 उन  में  नुक्स  रह  गये  उन  से  बहुत  ज्यादा  फायदा  नहीं  हो  सका  ।  पंजाब  में  एक  ऐसी  मिसाल

 हुई थी  ।  भाखरा  की  नहर  जिस  दिन  उस  के  नीचे  का  एक  साइफन  उसी  दिन  टूट  गया

 कोई  पांच या  साल  पुराना  किस्सा  है  ।  इसलिए  में  कहना  चाहता  हूं  कि  सेंट्रल  वाटर  ऐंड

 पावर  कमिशन  के  इन्स्पेक्शन  भ्रच्छा  हो  इस  के  लिए  उस  के  मातहत  एक  इंस्पैक्शन सेल  या

 डायरेक्टोरेट  होना  चाहिए  ।  एक  ऐसा  इंडेपेन्डेन्ट  विंग  होना  चाहिये  जो  देखे  कि  जो  भी  काम

 होता  है  वह  स्टैन्ड डे  के  ताजिक  होता  वह  ठीक  ढंग  से  होता  है  ।  राज  इंस्पैक्शन का  काम  भी

 उन  इंजीनियरों  के  पास  है  जिस  करे  मुताल्लिक  कहा  गया  कि  एक्जीक्यूशन  वालों  के  साथ उसे  नहीं

 होना  चाहिए  ।  राज  जो  एक्जीक्यूशन  का  काम  है  वह  भले  ही  सुबे  की  सरकारों  के  पास  लेकिन

 जो  न्स्पेक्शन  का  काम  है  वह  सेंट्रल  वाटर  Us  पावर  कमिशन  के  पास  होना  चाहिए  उस  के

 विग  को  मजबूत  कर  के  उस  के  पास  रखना  चाहिए  ।  राज  हिन्दुस्तान में  कोई

 शुमार  के  बारे  में  नहीं  मिल  सकते  ।  लेकिन  इतना  तो  जरूर  कहा  जा  सकता  है  कि  पहले  के

 बजाय  are  जो  रिपेयर  रेशियो  है  जो  नये  बने  हुए  गेम्स  नये  बने  हुए  पुल  नई  बनी  हुई  नहरें

 उन  पर  बहुत  ज्यादा  है  ।  इसलिए  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  रिपेयरर  रेडियो  को  कम  करने  के  लिए

 इस  मिनिस्ट्री  को  और  साधन  ढूंढने  चाहियें  ताकि  इस  देश  का  जो  रुपया  है  वह  ठीक  ढंग  से

 फाल्ट जै प्रेरि  एकानन

 में ख  |  यह  न  हो  कि  किसी  इंजीनियर  ने  एक  साल  म  कुछ  रुपया बचा  दिया

 हैं  लेकिन  उस  से  बड़ा  नुकसान  हो  जाय  ५  या  ६  लाख  का  ।  इस  तरह  से  कोई  फायदा  देश  का  नहीं

 हो  सकता  है  ।  इसलिए  fore  रेशियो  पर  इस  मिनिस्ट्री  को  हर  साल  डिफरेंस  प्रोजेक्ट्स  के  बारे

 a  fara  देने  चाहियें  ताकि  यह  पता  चल  सके  कि  इस  बारे  में  किस  किस्म  का  काम  किया

 गया  है  |

 इसके  बाद  जो  दूसरी  बात  मेँ  कहना  चाहता  हुं  वह  कनाल  वाटर  डिस्पयूट  के  बारे  में  है  ।

 इस  वक्त
 दुनिया  में  भ्र  हिन्दुस्तान  में  कम  से  कम  यह  कि  है  कि

 केनाल
 वाटर

 डिस्पयूट  हल  होने

 को  सब  की  यही  ख्वाहिश  है  कि  यह  हल  हो  जाय  ताकि  जिन  हिन्दुस्तान  के  करोड़ों

 इन्सानों  की  जिन्दगी  वाटर  डिस्पयूट  के  हल  होने  पर  fx  करती  उन  की  जिन्दगी  में  बेहतर

 दिन  झरा  सकें  ।  लेकिन  जहां  म  यह  aa  करता  हं  वहां  प्रैक्टिकल  बात  को  देखते  हुए  मुझे  आस्मान



 २३  १८८२  (  )  श्रनदानों की  ALT  पर१४

 पर  बादल  नजर  शरमाते  हैं  ।  हिन्द्स्तान का  केस  मझे  इस  किस्म  का  केस  नजर  है  जसे  कि

 वह  जहाज  जो  कि  तुफान  में  हो  दौर  जिस  के  लंगर  कट  चुके  जिस  को  आता  हो  कौर

 न  पीछे  नजर  भ्राता  हो  ।  जिन  बातों  पर  हम  अपने  को  मजबूत  कर  रहे  सन्  2e¥q  का

 जो  एलीमेंट  में  नहीं  कहता  कि  हम  ने  उसे  छोड़  लेकिन  उस  के  बजाय  are  बातें  हिन्दु

 स्तान के  Tes  TH  के  सामने  प्रौढ़  उस  डिस्कशन  में  कुछ  ज्यादा  हुईं  ।  हिन्दुस्तान का  जो  केस

 था  ag  अच्छे  ढंग  से  पुट  नहीं  किया  जाता  ।  जो  इतना  मजबूत  एग्रीमेंट  जिस  में  इतनी  मजबूत

 बातें  थों  शर  जिन  पर  पाकिस्तान  की  सरकार  के  चलाने  वालों  के  दस्तखत  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर

 के  दस्तखत  उन  के  गवर्नर  जेनरल  के  दस्तखत  उन  बातों  को  छोड़  दिया  गया  है  ।

 हम  बिल्कुल  एक  नई  दुनियां  में  चलते  हैं  ।  मुझे  ara  है  कि  एग्रीमेंट  कामयाब  हो  लेकिन

 उस  में  मुझे  कुल  दाक  नजर  है  ।  जिस  ढंग  से  पाकिस्तान  ने  बंग लिंग  की  है  इस  कनाल  वाटर

 डिस्प्ले में  उस  से  मझे  नजर  कराता  है  कि  वह  लोग  इस  को  दिल  से  हल  नहीं  करना  चाहते  |  इसलिए

 हल  नहीं  करना  चाहते  कि  उन  की  सरकार  को  चलाने  वाले  जो  लोग  हैं  वह  इसी  बात  पर  निर्भर  करते

 हैं  कि  वह  शामिल  के  मामले  केनाल  वाटर  डिस्प्यट  के  मामले  को  चलाते  रह  कर  राज्य  को

 कायम रख  सकें  ।  इसलिए  नहीं  कि  उन  को  पाकिस्तान  के  लोगों  से  कुछ  प्यार  बल्कि  इसलिए  कि

 वह  इस  तरह के  साइकालाजिकल  ऐटमास्फिग्रर  के  ऊपर  जिन्दा  रहना  चाहते  हैं  ।  पहले यह  चीज

 ६०  करोड़ से  शरू  हुई  ले  किन  बाज  हिन्दुस्तान  मे  शौर  दुनियां  में  खबरें  छपती  हैं  कि  वह  ८१  करोड़

 सक  पहुंच चकी  ह  ।  गाज  पा  किताब ने  कुछ  कदम  तय  कर  लिये  हैं  ।  मेरी  रूबाही है  कि  यह  मामला

 हल  हो  लेकिन  फिर  भी  मझे  जल्दी  हल  होते  नजर  नहीं  भ्राता  ।  इस  मामले में  में  एक

 बात  जरूर  चाहता
 ह  ।  जिस  ढंग  से  हमारे  पाटिल  साहब  ने  दो  साल  पहले  इस  ऐवान में  कहा  था कि

 हम  सन  १९६२ के  बाद  उन  को  पानी  नहीं  आज  मोहतरम  हाफिज  साहब  की  तरफ  से  भी  यह

 डि वल रेडान  होना  चाहिए ।  art  जब  fe  तमाम  दुनियां  में  शक  की  निगाहें  इस

 सिलसिले  में  उठ  रही  हैं  तो
 उन

 की
 तरफ  से  इस  का  ऐलान  होना  जरूरी  हे

 ।

 वाजै  किस्म  का  एक  एलान  होना  चाहिये  ।  aa  इन  बातों  में  जो  एक  पीकर  होती  है  तो  में  उस  से

 इंकार  नहीं  करतारो  में  मानता  हूं  कि  उन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सी  क्रेजी  हो  सकती है  ।  लेकिन में  पू  gar

 हूं  कि  पाकिस्तान  के  जो  सरकारी  अखबार  हैं
 उन

 में  इन  के  बारे  में  ज्यों  की  त्यों  खबरें
 दी

 हुई  हैं
 रोक

 के  स्राव  दुनिया  के  दीगर  श्रखबारों में भी में  भी  वे  तमाम  चीजें  निकलती हैं  ।  लंदन  एकोना  मिस्ट

 सारी  की  सारी  स्कीम्स  को  पुलिस  कर  देता  है  लेकिन  हिन्दुस्तान  के  में  वह  तमाम
 चीजें

 झर  स्कीम्स  यह  कह  कर  दाया  नहीं  की  जाती  हैं
 कि  इस  में

 सी
 केसी  एनवौलब्ड  है

 ।
 कब  में  इस  से

 इन्कार  नहीं  करता  कि  जो  वाकई  में  सीक्रेट  स्कीम्स  और  चीजें  हों  उन  को  aaa  में  दाया  न  at

 लेकिन  इतना  जरूर  चाहता  हूं  कि  इस  केनाल  वाटर  डिस्पयूट  के  सिलसिले  में  इस  बात  को  हमारी

 सरकार  को  ध्यान
 में

 रखना  चाहिये  कि  इस
 के

 बारे  में  जहां  हमारे  लोगों  की  यह  जबर्दस्त  ख्वाहिश है
 कि  यह  नहरी  पानी  विवाद  पाकिस्तान  और  हिन्दुस्तान  के  बीच  जो  चल  रहा  है  यह  शी  कर  सुलझे  लेकिन

 उसी  के  साथ
 उन

 की  यह  भी  ख्वाहिश  है  कि  यह  विवाद  ऐसे  ढंग  से  हल  हो  जिस  में  कि  हिन्दुस्तान
 के  लोगों  का  ज्यादा  से  ज्यादा  भला  हो  ate

 उन
 के  हितों  को  किसी  तरह  की  झांच  न  पहुंचे

 ।

 स्तान  सरकार  के  साथ  इस  बारे  में  समझौता  करने  के  लिये  गवनमेंट  ars  इंडिया  को  किसी  किस्म

 की  कमजोरी  नहीं  दिखानी  चाहिये  क्योंकि  इस  बारे
 में

 हिन्दुस्तान  का  स्टेण्ड  बिलकुल  सही  कौर

 इन्साफ  पर  मबनी  है  ।
 उस  का  स्टेण्ड  मजबूत  है  इसलिये  उस  को  इस  बारे  में  किसी  किस्म  की

 कमजोरी  नहीं  दिखानी  चाहिये
 ।

 अब  किसी  जगह  पर  पोलिटिकल  लेविल  पर  भले  ही  कोई  अन्य

 फैसला  हो  जाय  लेकिन  जहाँ  तक  इंसाफ  का  ताल्लुक  है  शर  हमारे  स्टेण्ड  का  ताल्लुक  है  वह  चूंकि

 सही  है  इसलिये  उसी  झा घार  पर  इस  बारे  में  फैसला  होना  चाहिये  कौर  अन्य  कोई  फैसला  हो  नहीं

 सकता
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 ५२१६  धनवानों  को  ATT  १२  LEGS

 इकबाल

 इसी  सिलसिले  में  में  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहता  हुं  कि  ware  इस  नहरी  पानी  विवाद

 का  फैसला  हो  जाता  है  तो  जो  पानी  बचेगा  उसे  काम  में  लाने  के  लिये  कम  से  कम  गवन  मेंट

 इंडिया  को  जल्दी  से  जल्दी  ऐसी  स्कीमें  बनानी  चाहियें  ताकि  उस  पानी  को  हम  जल्दी  से  जल्दी

 माल कर  सकें  |  सर हिन्द  कैनाल  फीडर  को  जल्दी  से  जल्दी  मुकम्मिल  करना  चाहिये  ।  इसी  तरह

 राजस्थान  कनाल  को  भी  जल्दी  ही  मुकम्मिल  करना  चाहिये  |  इस  के  व्यास  कौर  थीन  गेम्स

 को  भी  जल्दी  से  जल्दी  मुकम्मिल  करना  चाहिये
 ।

 यह
 सब

 काम  करने  सिंह  इसीलिये जरूरी  नहीं  हैं

 कि  हमारे  हिस्से  में  जो  पानी  art  उस  का  फायदा  हिन्दुस्तान  के  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पहुंचे

 बल्कि  इसलिये  भी  यह  काम  जल्दी  पूरे  किये  जाने  चाहियें  कि  नगर  उन  स्कीमों  पर  हम  इस  नहरी

 पानी  विवाद  के  फैसले  के  बाद  काम  करना  शरू  करेंगे  तो  वह  काम  हल  नहीं  हो  सकेगा  उस  में

 बहुत  भ्रमित  साल  लग  जायेंगे  इस  तरह  उस  का  हमें  काफी  लाभ  नहीं  हो  सकेगा  |

 प  जाब  और  राजस्थान  में  बहुत  छोटी  छोटी  स्कीमें  हैं  जिन  को  कि  मुकम्मिल  किया  जाना

 बहुत  जरूरी  है  जैसे  कि  बताया  सर हिन्द  कैनाल  फीडर  कौर  दादरी  की  स्कीमें उत  तमाम

 स्कीमों  गौर  ज्यादा  तेजी  के  साथ  काम  करना  चाहिये  ताकि  जिस  दिन  भी  इस  बारे में

 हो  तो  जो  पानी  हमारे  हिस्से  में  प्राय  उस  पानी  का  हम  अधिक  से  अधिक  इस्तेमाल  कर  सकें  पौर

 लोगों  की  बेहतरी  के  लिये  उसे  इस्तेमाल  में  लाया  जा  सके  ।

 इस  के  बाद  में  पंजाब  की  वाटर  लौगिंग  के  सिलसिले  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 जिस  दिन

 पाकिस्तान  ate  हिन्दुस्तान  बने  थे  तो  पंजाब  में
 ७

 लाख  एकड़  के  करीब  वाटर  नौर्गिंग  का  इलाका

 था  जोकि  हर  साल  २,  ३  लाख  एकड़  के  करीब  बढ़ता  ही  चला  गया  प्रौढ़  पोजीशन  यह

 हैकि  ३५  लाख  के  करीब  वाटर  लौग्ड  एरिया  है  कौर  &,  १०  लाख  एकड़  के  करीब  ऐसा  इलाका

 है  जहां  पर  कि  पानी  का  लेविल  ५  फूट  से  ले  कर  १०  फट  तक  है  हालत  यह  है  कि  बरसात  के

 दिनों  में  वहां  पर  पानी  का  लेविल  एक  एक  फट  कहीं  कहीं  पर  तो  तीन  तीन  फट  तक  हो  जाता

 है  पौर  उस  इलाके  में  फिर  किसी  किस्म  की  खैती  नहीं  हो  सकती  ।  इस  तरह  में  समझता  हुं  कि  पंजाब  में
 कोई

 ४०,  ४५  लाख  एकड़  का  इलाका  वाटर  लोड  हैदर  जब  तक  कि  श्राप  इस  मसले  को  मजबूती

 कौर  तेजी  से  हल  नहीं  करेंगे  तब  तक  पजाब  के  उस  वाटर  लौग्ड  एरिया  को  रिलीफ  नहीं  मिल  सकेगी  ।

 ma  पंजाब  में  पांच  प्रोजेक्ट्स  मंजूर  हुए  फा  जी  हांसी  ate  तरनतारन  कौर  इन  प्रोजेक्ट्स

 पर  केन्द्रीय  सरकार  को  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपया  देना  चाहिये  लेकिन  खाली  यह  प्रोजेक्ट्स  से  ही  सारा

 मामला  हल  होने  वाला  नहीं  है  ।  जब  तक  पंजाब  के  बाकी  इलाके  की  वाटर  afar  श्राप  दस  फुट

 से  नीचे  नहीं  लायेंगे  तब  तक  वह  इलाका  खती  करने  के  लायक  नहीं  हो  सकेगा  ।  यह  वाटर  ahs

 एरिया  हर  साल  बढ़ता  जाता  है  इस  के  लिय  मेरी  गुजारिश  हैं  कि  पंजाब  गवर्नमेंट  को  ज्यादा

 रुपया देना  चाहिये  ।
 एक  बात  यह  भी  है  कि  वाटर  लोडिंग  की  स्कीमों  को  फ्लड्स  कंट्रोल  के  साथ

 शामिल  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि  यह  मसला  ही  मुख्तलिफ  है  ।  इस  मसले  की  बैकग्राउण्ड  ही

 लिफ  है
 ।

 अरब  जो  यह  फ्लड्स  हैं  तो  ५,  १०  या  २०  दिन  के  लिय  लोगों  को  बहुत  मुसीबत  हो  जाती
 है  ak  वह  मसला  खत्म  हो  जाता  है  लेकिन  वाटर  लोडिंग  का  मसला  एक  परमानेंट  मसला

 है
 ।

 में  खुद  जानता  हूं  कि  हिसार  ate  संगरूर  में  एसी  जगहें  हैं  जहां

 कि  x,
 cate  ६,  ६  साल  से  फसलें  नहीं  हुईं

 ।
 श्राप  जान  सकते  हैं  कि  उन  इलाकों  के  लोगों  की  क्या

 हालत  होगी  are  उन  की  इकोनामिक  कंडीशन  किस  किस्म  की  होगी  ।  उन  में  भी  सें  कड़ों  किस्म  के

 तकावी लोन  हे
 ।

 कुछ  खन्ना  साहब  के  हैं  कुछ  पंजाब  गवर्नमेंट  के  हैं  ।  फर्टिलाइजर  के  ara  हैं

 कब  हमारी  कैपेसिटी  पै  नहीं  है  तो  हम  दे  तो  कहां  से  ।  जिस  इलाके  में  पिछले  ३,  ४
 या  ६
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 से  फसल  नहीं  हुई  तो  श्राप  स्वयं  समझ  सकते  हैं  कि  उन  के  पास  पता  कहां  से  प्रा  सकता  है  ।  में  चाहता

 हूं  कि  इस  वाटर  लोडिंग  के  मसले  को  हल  करने  के  लिये  भविष्य  की  स्कीमें  बनानी  चाहिएं  ate  जो

 नहरें  निकालनी हे  उनमें  एसे  ढंग  से  पानी  निकालना  चाहिए  कि  वाटर  लौगिंग  का  कम  से  कम

 खतरा  हो
 ।

 म॑  भी  कहता  हूं  कि  जो  श्राप  राजस्थान  कनाल  निकालने  लग  हैं  उस  से  खतरा  है  कि  जिस

 इलाके  से  राजस्थान  कनाल  जायगी  उस  इलाके  में  १०  साल  से  लेकर  १४५  साल  के  में  वाटर

 लेवल  १४,  २०  फुट  के  पास  हो  जायगा
 ।

 की  इकोनामी  को  छोड़  कर  श्राप  फ्यूचर  के

 लिये  उस  नहर  को  प्लान  नहीं  करेंगे  तो  हालांकि  वह  नहर  के  बहुत  से  हिस्सों  के  लिय

 फायदेमंद  साबित  हो  सकती  है  लेकिन  इस  वाटर  लोडिंग  की  वजह  से  उन  इलाकों  में  जहां  कि  वह

 जायगी  लाभ  के  स्थान  पर  नुकसान  अ्रधिक  होते  का  खतरा  बना  रहता  है  ।  इसलिए  में  चाहता हूं

 कि  जो  नहरें  हैं  वे  पत्थर  के  लिये  इस  तरह  से  प्लांड  हों  कि  हमारे  इंजीनियस  जोकि  मिश्र में

 गये  हैं  उन्हों  ने  वहां  पर  देखा  है  कि  मिश्र  में  दो  किस्म  की  नहरें  होती  हैं  ।  वहां  पर  डबल  चैनल  वाली

 नहरें  होती  हैं  एक  चेनल  से  पानी  भ्राता  है  कौर  दूसरी  चैनल  है  प्रो  करने  के  लिए  होती  है  ।  में

 चाहता हैं  कि  यहां  पर  भी  कुछ  उस  तरह  का  बन्दोबस्त  किया  जाय  इस  तरह  की  डबल  चेनल्स

 बनाई  जाप  ताकि  एक  से  तो  होकर  खतों  को  पानी  जाय  कौर  दूसरी  चल  से  वह  गर्त  प्रौफ  हो  सके

 शर  न्र गर  वे  ऐसी  वाटर  चैनल्स  नहीं  बनायेंगे  के  ड्रेसेज  के  लिए  ate  कोई  जरिया  नहीं

 निकालेंगे तो  वह  इलाका  १०,  १४५  साल  के  बाद  वाटर  नौग्ड  हो  जायगा  उस  इलाके  के  लोग

 यह  कहेंगे  कि  यह  नहर  हमारे  फायदे  के  लिये  लाई  गई  थी  लेकिन  wa  हमें  इनकी  जरूरत  नहीं

 क्योंकि  इनसे  नुकसान  श्रमिक  हो  रहा  है  इन्ही  उठा  कर  ले  मात्र  |  ऐसे  इलाके  मौजूद  हैं

 जहां  पर  कि  लोग  यह  कहते  हैं  कि  इस  नहर  की  हमें  कोई  जरूरत  नहीं  है  कौर  इस  नहर  को  बन्द  कर

 दीजिये  इस  नहर  को  उठा
 लीजिये  ।  इसलिय ेम॑  यह  चाहता हूं  कि  वाटर  चैनल्स  वाटर

 लोडिंग  की  बनाए  साथ  साथ  खोदी  जाये  जिससे  कि  पानी  की  सीपेज  ग्रच्छी  तरह  हो  सके  ate

 पानी  की  जो  लेवल  है  वह  नी  वी  रहे  |  इस  तरह  उस  इलाक़े  की  खुशहाली  भी  कायम  रक्खी  जा

 सकती  प्रो  उस  इलाके  के  लोगों  वाटरलौगिंग  का  भी  खतरा  नहीं  हो  सकता

 है  ।  aa  पंजाब  गवर्नमेंट  को  asa  कंट्रोल  कौर  वाटर  लोडिंग  के  सिलसिले  में  पांच  सालों

 में  ३  करोड़  ६४५  लाख  रुपया  मिला  है  ।  वह  रुपया  तकरीबन  उन्होंने  खच  कर  लिया  है  ।  पिछलें  साल

 एक  करोड़  रुपया  मिला  था  वह  इस  साल  तक  दिया  जायगा  कुछ  रुपया  उन  को  मिलेगा

 जो  कि  शायद  ६  महीने  में  पहुंचना  था  ।  परमानेंट  बेसिस  पर  पंजाब  को  ज्यादा  से  ज्यादा  ग्रांट  देनी

 चाहिये  |  इस  तरह  की  एडहॉक  ग्रांट्स  से  इन  को  पुरा  फायदा  नहीं  हो  सकता  ।  एक  स्कीम  चलती  है

 दस  साल  में  वह  चेनल्स  बन्द  हो  जाती  हैं  ।  बरसात  में  वह  चेनल्स  की  चिप्स  खराब  हो

 जाती  हैं  प्रौढ़  उन  का  कोई  फायदा  नहों  हो  सकता  |  उस  पर  बहुत  सा  प्राता  है  ।  कहीं  पर  पुल

 बनाने  होते  कहीं  के  पुल  बनाने  होते  कहीं  नहर  के  नीचे  कहीं  नहर  के  ऊपर  से  पुल

 बनाने  होते  हैं  ।  कहीं  रेल  की  पटरी  के  पुल  बनाने  होते  हैं  ।  वह  नहीं बन  पाते  |  बहुत  जगह  हमने  देखा

 है  कि  इन  एड  हाक  ग्रान्ट्स  से  नुकसान  ज्यादा  ड्  ai  इसलिए  इस  के  वास्ते  परमानेंट  स्कीम  होनी

 चाहियें ax  पंजाब  गवर्नमेंट  को  परमानेंट  ग्रांट  देनी  चाहिये  ।  जब  तक  श्राप  तीसरी  प्लान  में

 पंजाब को  दो  करोड़  या  तीन  करोड़  को  परमानेंट  ग्रान्ट  नहीं  देंगे  तब  तक  पंजाब  का  वाटर  लीग  का

 मसला  हल  नहीं  हो  सकता  ।

 इसके  अलावा  में  फ्लड  कंट्रोल  के  सिलसिले  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  एक  तो  A  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  डिफरेंट  dea  होने  चाहियें
 ।

 इन
 की  स्कीमों  का

 श्रलाहिदा  प्रलाहिदा  एक्जीक्यूशन

 होना  पंजाब  को  या  दूसरे  सूबों  को  जो  रुपया  कंट्रोल  के  लिये  मिलता  wae  प्लानिंग

 कमीशन  को  कट  लगाना  होता  है  तो  सब  से  पहले  इस  किस्म  की  स्कीमों  पर  कट  लगाया  जाता  है  ।

 इस  सिलसिले  में  में  मिनिस्ट्री  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उसको  प्लानिंग  कमीशन  के  आगे  प्रीत  केसे
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 इकबाल

 को  मजबूती  के  साथ  tts  करना  चाहिये
 कि

 इस  स्कीम  पर
 कट  न

 लगाए  जायें  कौर  जो  कट

 उसको  होने  के  बाद  as  प्लान  में  इस  काम  के  लिये  पुरा  रुपया  मिलना  ताकि  जिन

 इलाकों  में  फ्लड  का  खतरा  रहता  है  वहां  हमेशा
 के

 लिये  कोई
 न

 कोई  बन्दोबस्त  किमी  जा

 सके  |

 इसके  बाद  में  बिजली  के  सिलसिले  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 पंजाब  में  कौर  बहुत  सी  स्टेटों  में

 ara  इलेक्ट्रिसिटी बोर्डे  बनाये  हें  ।
 म

 समझता  हूं  यह  ठीक  काम  है
 ।

 लेकिन  इलेक्ट्रिसिटी  are

 को  डील  करना  होता  है  लोगों  के  साथ
 ।

 लेकिन  झगर  श्राप  किसी  मै दिन री  को  बिल्कुल  ब्यूरोक्रेसी

 बना  देत ेहें  र  सिफ  यही  देखते  हें  कि  इससे  कितना  पेसा  wer  तो  उस  मंदिर से  श्राम  लोगों

 को  पुरा  फायदा  नहीं  पहुंच  सकता
 ।

 श्राप  यह  कह  सकते  ह  कि  हम  ने
 ५

 पर  सेंट  नफा  दिखाया

 या  १०  पर  सेंट  नफा  दिखाया  या  ६  पर  सेंट  या
 ७

 पर  सेंट  नफा  लेकिन श्राम  लोगों  के

 साथ  उसका  रक्ता  भ्रच्छा  नहीं  हो  पाता  tae  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  स्टेटों  के  इलेक्ट्रिसिटी

 बोर्ड हू  उनमें  यह  रिवाज  होता  चला  जाता  है  कि  वह  बड़ी  बड़ी  फैक्टरियों  में  से  किसी  एक  को  बल्क

 सप्लाई  कर  देते  हैऔर  उनको  इकट्ठा  पैसा  मिल  जाता  है  ।  वह  यह  देखना  गवारा  नहीं  करते  कि  इस

 देश  में  गांव  छोटे  छोटे  काम  करने  वाले  छोटे  छोटे  दस्तकार हे  ।  नगर  यहीं  बिजली  उनको

 दी  जाये  तो  हजारों  को  एम्पलायमेंट  मिल  सकता  है  ।  हजारों  घरों  में  रोशनी  हो

 सकती है  |  इसके  बजाये  वह  यह  करते  हे  कि  जसे  पंजाब  में  नंगल  फरटीलाइजर  फैक्टरी  को  कौर

 उत्तर  प्रदेश  में  रिहाई  एल्यूमीनियम  फैक्टरी  को  बिजली  दे  देते  ह  ताकि  प्लानिंग  कमीशन  को

 कह  सकें  कि  पंजाब  को  जो  ३०  करोड़  रुपया  मिला  उस  पर  हम  ने  ५  परसेंट  नफा  या
 vo

 करोड़  रुपया  उत्तर  प्रदेश  को  मिला  उस  पर  हम  ने  इतने  पर  सेंट  नफा  किया
 ।

 मेँ  मानता  हूं  कि

 य  चीजें  जरूरी  लेकिन  इनसे  ज्यादा  जरूरी  वह  जो  छोटी  छोटी  दस्तकारी करने  वाले

 झ्रादमी  उनको  ज्यादा  बिजली  मिलनी  चाहिए  arc  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  feat  के

 जो  इलेक्ट्रिसिटी ae  हें  इनमें  कुछ  तबदीली की  जाये  ।  इस  ये  पूरी  तरह  से  ब्यूरोक्रेटिक

 किसी  के  नीचे  नहीं  इन  पर  पबलिक  श्रोपीनियन  का  कोई  wax  नहीं  इनको  सलाह  देने

 के  लिए  कोई  एडवाइजरी बाडी  नहीं  एम०  एल०  एज  को  कंसल्ट  नहीं  किया  जाता  |  यह  एक

 डिपार्टमेंट  है  जो  कि  कम्पनी  की  तरह  बनकर  रह  गया  है
 ।

 मैं  यह  समझ  सकता  हूं  कि

 स्तान  मशीन  कल  हमारी  काफी  मशीन  कल  न  बनाया  तो  हिन्दुस्तान  को  नुकसान  लेकिन  जो

 बिजली  का  महकमा  है  उससे  लोगों  का  काम  पड़ता  है  ।  श्राप  जानते  ह  कि  ant  कितने  गांव

 इस  बात  पर  आशा  लगाय  बैठ  हे  कि  कब  हमारे  गांव  में  बिजली  कितने  किसान  हे  जो  कि

 इस  बात  पर  तराश  लगायें  बेठ  हं  कि  उन्हें  बिजली  मिलेगी  ake  उनके  ट्यूब  वैल  उनकी

 अच्छी  होगी  इस  तरह  से  उनकी  आमदनी  बढ़ेगी  |  कितने  इस  बात  पर  अदया

 नगाए  बैठे  हें  कि  उनके  दस्तकारी  के  छोटे  छोटे  काम  बिजली  से  चलेंगे
 ।

 ये  लोग  इस  ब्यूरोक्रेसी

 मशीनरी  में  कहीं  एडजस्ट  नहीं  हो  पाते
 ।

 उनको  उसमें  कहीं  जगह  नहीं  मिल  पाती
 ।  कहते हैं

 कि  इस
 गांव  में  बिजली

 aa
 लायी  जायेगी

 जब
 पांच

 पर
 सेंट  मुनाफा  मिले

 ।  में  चाहता

 हूं  कि  श्राप  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटी ae  के  साथ  पबलिक  श्रोपीनियन  को  शामिल  करें
 ।

 कौर  जो  रूरल

 इलेक्ट्रिसिटी  स्कीम्स  हूं  att  जिनके लिए  सेंटर  ग्रांट  देता  उसमें  श्राप  देखें  कि  गांवों  को  ज्यादा

 शे  ज्यादा  बिजली  मिले  ।  देहात  के  झ्रादमी  पानी  सड़क  पर  रखते  हें  ।  उनको

 थे  तीन  चीजें  नहीं  मिलतीं  तो  स्व  राज्य  की  आशाएं  उनके  दिल  में  कमजोर  हो  जाती  हे  वह  निराश

 हो  जाते हूं
 ।

 इसलिए  में  चाहता  हूं  कि  जो  रूरल  इलेक्ट्रिसिटी  की  स्कीम्स  हू  उनके  साथ  हर

 qatar  एडवाइजरी  बॉडीज़  को  शामिल  किया  जाये  शौर  एक  ही  बड़े  कारखाने  को  गा  एक  ही

 आदमी  को  ज्यादा  तादाद  में  बिजली  देने  की  टेंडेंसी  को  रोका  जाये
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 भाप  पंजाब  की  बात  जानते  हें  ।  हमें  are  थी  कि  पंजाब  में  इतनी  ज्यादा  बिजली  होगी

 लेकिन  arr  जो  बिजली  पंजाब  में  पैदा  होती  है  उसमें  से  ज्यादा  तर  बिजली  दिल्ली  को  कौर

 राजस्थान को  चली  जाती  है  ।  राजस्थान  के  लिए  हमें  कोई  ऐतराज  नहीं  क्योंकि  उनको  भी  हमारी

 तरह  जरूरत  है  ।  लेकिन  दिल्ली  तो  ate  है  ।  उसको  सेंट्रल  गवर्नमेंट से  ग्रांट  मिल  सकती है

 में  कहता  हूं  कि  पंजाब  के  प्राणियों  को  बिजली  की  कितनी  शार्टेज  है  उतनी  कौर  किसी  सूबे  में  नहीं  है  ।

 इसका  एक  ही  हल  है  कि  श्राप  भाखरा  डैम  पर  एक  कौर  पावर  हाउस  बनायें  प्रौढ़  कोटला

 गंगवाल  में  जल्दी  से  जल्दी  बिजलीघर  लगायें  ।  इसका  तीसरा  हल  यह  है  कि  पंजाब  में
 न्यूक्लियर

 पावर  स्टेशन  जरूर  बनाना  चाहिए  ।  पंजाब  के  लोग  मेहनती  हे  छोटी  दस्तकारी  वहां

 gan  लिए  जरूरी  है  कि  श्राप  वहां  ज्यादा  बिजली  दें  ।  वहां  बड़े  कारखाने  जैसे  भिलाई

 ear  तो  लग  नहीं  सकते  लेकिन  वहां  छोटे  कारखाने  तो  लग  सकते  हें  ।  वहां  जो  छोटे

 मेहनती  भ्रामक  उनको  श्राप  जब  तक  ज्यादा  बिजली  नहीं  देंगे  तब  तक  पंजाब  कभी  खुशहाल

 नहीं हो  सकता  ।  इसलिए  में  चाहता  हूं  कि  जो  स्कीमें  में  ने  बतलायी  हे  उनकी  श्राप  हाथ  में  लें
 ।

 सके  भ्र लावा  व्यास  लिक  की  स्कीम  उस  पर  भी  जल्द  काम  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  जितनी

 बिजली  व्यास  लिक  की  स्कीम  से  पैदा  होगी  उतनी  हिन्दुस्तान  में  किसी  एक  स्कीम  से  नहीं  होगी  ।

 इसलिए  इस  स्कीम  को  श्राप  हाथ  में  लें  ।  में  इसमें  से  इत्तिफाक  कर  सकता  हूं  कि  इसको  हिस्सों

 में  किसी  हिस्से  को  पांच  साल  में  दूसरे  को  पांच  साल  में  बनावें  ।  लेकिन  इसको

 सेक्शन  करके  इस  पर  जल्द  काम  शख्  होना  चाहिए  ताकि  पंजाब  को  ज्यादा  से  ज्यादा  बिजली  मिल

 सकें ।

 आजकल  हिन्दुस्तान  में  यह  हो  रहा  है  कि  जहां  आपकी  नहरें  जाती  हे  वहां  किसान  पानी

 लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  होते  ।  इसका  एक  ही  हल  है  ।  पंजाब  के  भाई  इस  चीज  को  जानते  हैं

 क्योंकि  वह  उस  इलाके  से  art  हें  जहां  नहरों  का  सिस्टम  बहुत  सालों  से  है  ।  जब  तक  श्राप  नहरों  से

 चौनल  बना  कर  किसान  केਂ  खेत  तक  पानी  ले  जाने  का  इन्तिज़ाम  नहीं  करेंगे  तब  तक  किसान  इस

 पानी को  नहीं  लेगा  क्योंकि  वह  दूर  से  पानी  लाने  के  लिए  चेनल  अपने  श्राप  नहीं  बना  सकता  |  पंजाब

 में  तो  चालीसਂ  पचास  साल  से  इरीगेशन  का  काम  हो  रहा  लेकिन  किसी  झ्रादमी  को  Yoo

 गज  चैनल  ले  जाना  हो  तो  वह  नहीं  ले  जा  सकता
 ।

 यह  हालत  तो  पंजाब  की  है  जहां  कि  लोग  यह

 जानते  हे  इस  पानी  से  उनकी  खेती  की  कितनी  बेहतरी  हो  सकती  है  ।  तो  श्राप  जब  तक  चैनल्स  का

 इन्तिज़ाम  नहीं  करेंगे  तब  तक  आपका  सिंचाई  का  टारगेट  पुरा  नहीं  हो  सकता  ।

 आखिरी  बात  मैं  ट्यूब  वैल्स
 के

 सिलसिले  में  कहना  चाहता  हूं  ।  जो  ट्यूबवैल  लगाये
 उनमें  से  बहुत  से  चल  नहीं  सके  ।

 पंजाब  में  भी  नहीं  चले  कौर  यू०  पी०  में
 भी

 नहीं  चले  ।

 प्लानिंग  कमीशन  ने  इसे  सिलसिले  में  इन्क्वायरी  करने  के  लिए  एक  कमेटी  बनायी  है  ।  श्राप  सुनकर

 हैरान होगे  कि  यू  ०  पी०
 में

 कुछ  ट्यूब  वैल  साल  में  डेढ़  दिन  चले  पंजाब  में  कुछ  साल  में  पांच

 सात  दिन  कोई  १६  दिन  कोई  २५  दिन  चले  ।  इसका  डिफरेंट  डाटा  उस  रिपोर्ट  में  दिया

 पता  नहीं  वह
 भी

 पबलिश  हुई  या  नहीं
 ।

 इसकी  वजह  यह  है  कि  ट्यूब  वैल्स  की  प्लानिंग

 गलत  की  गयी |  जब  तक  श्राप  ट्यूब  वेल्स  के  लिए  पक्की  चैनल्स  नहीं  बनायेंगे  तब  तक  उनसे  फायदा

 नहीं  हो  सकता  |  ट्यूबवेल्स  इसलिए  भी  ज्यादा  फायदेमंद  हें  कि  वे  वाटर-लैवल को  नीचे  लाते  हें  ।

 अगर  ट्यूब  वेल्स  को  एक  इकॉनोमिक  प्रा पोज़ीशन  के  तौर  पर  तो  वे  बहुत  कामयाब नहीं  हो

 सकते  क्योंकि  जो  ट्यूबवेल  गानों  मेंट  लगाती  वे  बहुत  ज्यादा  महंगे  होते  हैं  ।  प्राइवेट  एंटरप्राइज़स

 या  किसान  अपने  तौर  पर  ट्यूबवैल  बहुत  सस्ता  लगा  सकता  है  ।  इस  लिए  गवर्नमेंट कों  सबसिडी

 देनी  चाहिए  कौर  ट्यूबवेल्स  के  सिलसिले  में  एक  भ्रमणी  स्कीम  बनानी  जिस  के  मुताबिक

 वेल  सब्सीडाइज्ड रेट  पर  लगाये  जा  ताकि  वाटर-लैवल नीचे  लाया  जा  सके  ॥

 इन  दादों  के  साथ  में  मिनिस्ट्री  की  की  fara  करता  हूं  ।



 भ्र३२०  अनुदानों  की  मांगें  १२  अप्रैल  {EKo

 tat  हाज़िर  :  उपाध्यक्ष  ऐसा

 समझा  जाता  है  कि  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  ऐसा  काम  करेगा  जिससे  घर  घर  में  बिजली  का  प्रकाझ

 हो  जायेगा  तथा  इतनी  सिंचाई  की  व्यवस्था  करदी  जायेगी  जिससे  देश  की  खाद्य  समस्या  हल  हो  जायेगी  |

 परन्तु  खेद  की  बात  है  कि  इस  मंत्रालय  ने  सभी  पर  तुषारापात  कर  दिया  है
 ।

 सभी  जानते

 हैं  कि  दामोदर  घाटी  निगम  तथा  भाखड़ा  परियोजनाओं  में  कितनी  गड़बड़  हुई  है  ।

 मैं  केवल  दामोदर  घाटी  निगम  के  बारे  में  ही  कुछ  कहूंगा  ।  बंगाल  की  जनता  को

 दामोदर  घाटी  निगम  योजना  से  बहुत  ब्  थीं  परन्तु  सरकार  के  कामों  के  कारण  उनको  बड़ी

 निराशा  हुई  है  क्योंकि  इस  परियोजना  के  बाढ़  का  खतरा  कम  होने  के  बजाये  बढ़  ही  गया है  ।

 श्राप  [exq  तथा  ERE  की  बाढ़ों  को  देख  लीजिये  ।  दोनों  बाढ़ों  के  परिणामों  से  पता  लगता  है

 १९५६  की  बाढ़  से  कहीं  ज्यादा  हानि  GENE  की  बाढ़  में  हुई  थी  ।  RENE  की  बाढ़  से  ११  करोड़

 रुपये  की  हानि  हुई  थी  जबकि  ReUe BH WS A की  बाढ़  से  १००  करोड़  रुपये  की  हानि  का  अनुमान  लगाया

 गया  है  ।

 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  मयूराक्षी  नहर  से  बाढ़  का  पानी  जितना  पहले

 बह  जाता  था  उतना  नहीं  बह  पाता  है  ।  इसके  alates  wea  छोटी  छोटी  नदियों  तथा  नहरों  की

 हालत  भी  देखभाल  न  होने  के  कारण  खराब  हो  गई  है  ।  उन  में  काफ़ी  गाद  भर  गई  है  ।  इसी

 कारण  बाढ़  का  पानी  से  बह  नहीं  पाता  कौर  यह  समस्या  हल  नहीं  हो  पाती  है  ।  इसलिए

 इस  समस्या  पर  राष्ट्रीय  आपातकाल  की  समस्या  रूप  में  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 बज  बज  से  बंगाल  की  खाड़ी  तक  का  समस्त  सुन्दरवन  क्षेत्र  PELE  की  बाढ़  में  पानी  से

 सर  गया था  ।  २४  परगना  ज़िले  का  लगभग  ३०००  at  मील  भाग  सुन्दरवन  का  हिस्सा  है  |  इस

 बन
 की  सभी  जमीन  बड़ी  उपजाऊ  है  जहां  पर  चावल  की  बड़ी  फसल  होती  है  ।  परन्तु  ENE

 की  बाढ़  में  इस  क्षेत्र  की  सारी  फसल  नष्ट  भ्रष्ट  हो  गई  इस  क्षेत्र  के  लिए  भी  खाद्यान्नों  की  पर्याप्त

 उपज  नहीं  हो  पाई  ।  २४  परगनों  की  समस्या  यही  है  कि  यहां  पानी  का  जमाव  नॉटी  होने  दिया  जाये  ।

 यह  बड़ी  गंभीर  समस्या  जिसकी  ar  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 महोदय  पीठासीन

 कलकत्ता  नगर  को  भी  बड़ा  खतरा  पैदा  हो  गया  है  ।  नदी  में  गाद  अधिक  भरते  जाने  के  कारण

 वहां  समस्या  खड़ी  हो  गई  है  ।  हाल  में  ही  नौवहन  समवायों  ने  संवाददाता  सम्मेलन  में  सरकार  को

 बताया  था  कि  कलकता  बन्दरगाह  की  स्थिति  खराब  होती  जा  रही  है  श्रौर'सरकार  को  इस  बारे  में

 कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पूर्वे  प्रंग्रेजों  हुगली  में  रेत  जमा  होने  के  कारण

 डायमण्ड  "5...  से  खिदिरपुर  तक  एक  बड़ी  नहर  बनाने  की  योजना  बनाई  थी  ।  परन्तु  स्वतंत्रता  के

 बाद  हमारी  सरकार  ने  इस  योजना  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 मुझे  इस  के  बारे  में  भी  आपत्ति  है  कि  दामोदर  घाटी  निगम  तथा  हीरा कुड  बांघ  बनाने  वाले

 मजदूरों  की  छंटनी  की  जा  सरकार  को  ऐसी  योजनायें  बनानी  चाहिए  जिससे  इन  सभी  मजदूरों

 को  रोज़गार मिले  ।

 पिछले  मौसम  में  परिचय  बंगाल  में  भारी  वर्षा  हुई  तथा  बाढ़  ।  कुछ  ऐसी  नहरें  थीं  जिनका

 —— प्रयोग  करके  सरकार  इस  बाढ़  के  पानी  से  सिचाई  कराने  की  व्यवस्था  करा  सकती  थी  परन्तु  सरकार
 ने

 मल  अंग्रेजी  में



 न्य  १८८२  ९२१ ध्रनुदानों  की  मांगें

 नहीं  किया  ate  इसी  कारण  बहुत  से  लोग  इन  क्षेत्रों  से  काम  के  लिए  कलकत्ता  झा  रहे  हैं  ।

 मादा  करता  हूं  कि  सरकार  परिचय  बंगाल  के  इन  क्षेत्रों  में  छोटी-छोटी  सिंचाई  योजनायें  बनायेगी

 जिससे  भविष्य  में  बाढ़  के  कारण  इस  क्षेत्र  को  हानि  न  हो  ॥

 भरी  नलवुगेकर (
 :  में गत  १०  वर्षों  में  मन्त्रालय  द्वारा  किये  गये  कार्यों  का

 मूल्यांकन करना  चाहता  हुं  ।  हमारे  देश  में
 ८०

 करोड़  एकड़  भूमि  में  से
 ७०

 करोड़  एकड़  भूमि  ऐसी

 जिसे  कृषि  के  काम  में  लाया  जा  सकता  है  ।  पर  इस  काम  में  मन्त्रालय  की  प्रगति  सन्तोषजनक  नहीं  है  ।

 किसानों  को  अन्य  देशों
 की

 भांति  कृषि  सुविधाओं  का  उपभोग  करने  के  लिये  बाध्य  किया  जाना  चाहिये
 ।

 नालों  शादी  पर  छोटे-छोटे  बन्ध  बनवा  ये  जाने  चाहियें  |  मेरा  कहना  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों
 '

 को  लिखा  जाना  चाहिये  ।  यदि  सारी  भूमि  में  हम  कृषि  area  कर  तो  हमारे  देश  का  उत्पादन

 देवों  की  तुलना  में  कम  नहीं  रह  जायेगा  व  हमे  खाद्यान्नों  का  आयात  नहीं  करना  पड़ेगा  |

 भूमि  कृष्य  करण  कार्यक्रम  के  भ्र घिन  प्रभी  तक  केवल  २४५  लाख  एकड़  भूमि  का  कृष्य करण  किया

 जा  दावा है  ।  यह  बहुत  ही  घीमी  प्रगति  है
 ।

 इसके  पति  रावत  कुछ  भूमि  ऐसे  ब्य वित यों  को  दी  जाती

 जिनके  पास  हल-बेल  इरादी  भी  नहीं  होते  ।  स्वयं  मेरे  जिले  में  कुछ  हरिजनों  को  कुछ  भूमि  दी  गयी ।

 उनके  पास  हल-बैल  वगैरह  कुछ  भी  नहीं  था  ।  सरकार  ने  उनको  कोई  मदद  नहीं  दी  मेरा  कहना

 हे  कि  जब  ऐसे  लोगों  को  भूमि  दी  जिनके  पास  हल-बेल  शादी  न  तो  सरकार  को  चाहिये  कि

 वह  उनकी  मदद  करें  |  तभी  कार्य  सफल  हो  सकता  हूँ  ।  अन्यथा वे  बेचारे  कुछ  भी  नहीं  कर  सकते

 इस  सम्बन्ध  में  ग्राम  पंचायतें  भी  बहुत  कुछ  कर  सकती  हैं
 ।

 एक  झौर  बात  यह  &  कि  हमारे  देश  में  कृषि  का  रवैया  पुराना  ही  है  ।  जिस  भूमि  में  किसी  एक

 विशेष  फसल  पैदा  की  जाती  उसके  ग्र लावा  दूसरी  फसल  नहीं  पैदा  की  जाती  ।  हमारे  देश  में  भूमि

 की  उकेरता  का  भी  परीक्षण  नहीं  किया  जाता  ।  विदेशों  में  ऐसा  होता  ह  कि  विशेषज्ञ  भूमि  की  उकेरता

 का  परीक्षण  करते  हैं  झर  वे  बताते  हैं  कि  कि  अमुक  भूमि  में  श्रमुक-झमुक फसलें फसलें  पैदा  की  जा  सकती  हैं
 |

 हमारे  देश  में  भी  ऐसा  होना  चाहिये  तभी  कृषि  की  उन्नति  हो  सकती  हैं  ।  इसके  अलावा  किसानों को

 अच्छे  किस्म  के  बीज  भी  दिये  जाने  चाहियें  ।  इस  सम्बन्ध  में  सामुदायिक  विकास  मन्त्रालय  से  भी  बड़ी

 सहायता ली  जा  सकती  है  ।

 एक  विशेष  बात  यह  हैं  कि  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  इतनी  भूमि  के  लिये  कृषि  सुविधायें

 उपलब्ध  कराई  गयीं  ।  पर  यह  नहीं  बताया  गया  ह  कि  कितने  किसानों  ने  उन  सुविचारों  का
 लाभ

 उठाया
 |

 जब  तक  किसान  इन  सुविधाघरों  का  लाभ  नहीं  तब  तक  सुविधाओं  के  होने
 का

 कोई
 नाभ

 नहीं  हे  ।  किसानों  को  मजबूर  किया  कि  वे  इनका  लाभ  उठायें  ।  यदि  केन्द्र
 व

 राज्य

 सरकारे  ऐसा  तो  मेरा  विश्वास  है  कि  देश  में  खाद्यान्नों  की  कमी  नहीं  रह  जायेगी  |

 इसके  अतिरिक्त  सिचाई  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  बड़ी  देर  हो  रही  हं  |  कई  स्थानों पर  कुछ

 सामान  मंगाने  के  लिये  लाइसेंस  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  कुछ  स्थानों  पर  विलम्ब  के  कारण  घन  बरबाद  हो

 रखेंगे ।
 रहा  हूं  और  लक्ष्य  भी  पूरा  नहीं  हो  रहा  हूँ

 ।
 मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  सुझावों  को  ध्यान  में

 नहरी  पानी  विवाद  की  बात  भी  उठाई  गई  ।  श्री  पाटिल  जब  वह  सिचाई  मन्त्री  सभा में

 कहा था  कि  १९६२  के  बाद  पाकिस्तान  को  पानी  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  पर  अरब  सभा  में  दी  गयी

 कारी  से  पता  लगता  है  कि  हम  १९६२  के  बाद  भी  पाकिस्तान  को  पानी  देते  रहेंगे  ।  निवेदन  है  कि
 या

 तो  मह  विवाद  तय  कर  लिया  या  फिर  १९६२  के  बाद  पाकिस्तान  को  पानी  न  दिया  जाये  ।
 ————  ET

 ta  झंप्रेजी  में



 १२  ल  ९१९६५ शरर  भ्रनुदानों की  att

 गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  की  योजना  के  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना
 है  कि  aay  तक  केवल  0° ce

 गांवों  में  ही  बिजली  पहुंचाई  जा  सकी  हैं
 ।

 यह  प्रगति  बहुत  धीमी  है
 ।  बम्बई  राज्य  में  केवल  ४६  १  गांवों

 में  बिजली  पहुंचाई गई  हें  ।  गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  के  कार्यक्रम
 के

 सम्बन्ध  में  ग्राम  पंचायतों  तथा

 गांव के  अन्य  व्यक्तियों  को  विश्वास  में  लेकर  काम  करना  चाहिये  ।
 तभी  इसमें  ठीक  sata

 हो  सकेगी ।

 ara  है  माननीय  मंत्री  इन  सभी  बातों  का  ध्यान  रखेंगे
 |

 भी  का०  च०  जेना  जातियां  अध्यक्ष  प्रॉपर  मुझे

 बोलने  का  समय  दिया  हू  ,  उसके  लिये  िक, 1 ग्राप  को  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  पहली  बार  बोल  रहे  हैं  |

 श्री  का०
 च०  जेना  :  इस  स्थिति  में  मुझे  यह  बात  याद  जाती  हू

 ब  aa  व्यापक  गजेन्द्र  सेवित

 न  बंधमध्ये  धनहीन  जीवितों  ।

 करार  प्यार
 स्वतन्त्रता  के  बाद  जिन  देशों  के  साथ  हमारी  बन्धुदा  हुई  हम  सोचते  हैं  कि  वे

 हम  सोचते  हैं  कि  उनके  साथ  हम  को  अन्धता  करनी  तो  हम  को  उन्हीं  की  स्थिति  पर  जाना  होगा

 नहीं  तो  उनके  साथ  हमारी  array  कायम  नहीं  रहेगी  कौर  वे  हम  को  ज़रा  छोटा समझ गे  |

 इस  बात  को  कहने  के  समय  मुझे  यह  ara  याद  भराती  हैं
 कि

 sare  किसी
 देश

 को  बढ़नां  हो

 धनी  बनना  उन्नति  करनी  तो  वह  बात  दो  ही  चीजों  पर  निर्भर  करती  हे  ।  वे  दो  चीजें  हैं  उद्योग

 कौर  कुंजी  ।
 इन  दोनों  चीज़ों  के  इनकी  उन्नति  का  उत्तर  दायित्व  मिनिस्ट्री  ग्राफ  इरीगेशन  एण्ड

 पावर पर  ज्यादा  जिसके  अनुदानों  पर  हमे  विचार  कर  रहे  हैं  ।  में  खास  कर

 की  बात  कहता हुं
 ।

 भ्रमर  हम  कृषि  के  सुधार  की  ज्यादा  ध्यान
 तो  प्रत्

 के  विषय  में  हम  जल्दी

 आत्म-निर्भर हो  सकेंगे  ।  हम  बड़ी-बड़ी  योजनायें  को  लेते  उन  पर  ज्यादा  रुपया  खर्च  करते  हैं

 लेकिन  उनसे  लाभ  हमें  जल्दी  नहीं  मिलता  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  इससे  हमारा  नुक़सान  होता  है
 ।

 नकसान कभी नहीं होता ह कभी  नहीं  होता  है  |  ये  प्राजैवट्स  मल्टी-परपज  हैं  ।  इनसे  ज्यादा  लाभ  लेकिन  वहू

 लाभ  जल्दी  नहीं  होता  है  ।  हम  को  लाभ  जल्दी  प्रापत करना  तो  बड़े-बड़े

 नामों--के  साथ  साथ  छोटी  छोटी  योजनाओं  को  भी  wart  हम  तो  काम
 सती

 होगा  प्रौढ़

 खाद्य  के  विषय  में  हम  जल्दी  से  जल्दी  ग्राम-निभे  हो  सकेंगे  ।

 में  माननीय  मंत्री  जी  को  हीराकुड  प्राजैक्ट  के  लिये  धन्यवाद  देना  चाहता  जिससे  हमारी

 करीब चार  लाख  एकड़  जमीन  में  सिचाई  होगी  ।  इस  प्राजैक्ट  से  हमें  जो  इलेक्ट्रिसिटी  मिलती  उससे

 हमारा  राउरकेला  प्राजैक्ट  चलता  है  सरे  प्राजैक्ट  भी  चलेंगे  ।  माननीय  मंत्री  जी  हर  कहते

 हैं  कि  विदेशी  मुद्रा  की  दिक्कत
 से  हम  माचकुंड  योजना  को  व्यवहार  में  नहीं  ला  सकते  हैं

 ।  में
 उनसे

 प्रार्थना  करूंगा  कि  बह्  कोशिश  करें  कि  इस  दिवकत  को  सुलझा  कर  माचकुंड  योजना  को  जल्दी  से  जल्दी

 पुरा  करें  ।

 .
 कृषि

 की
 उन्नति  के  लिये  हम  को  are  कर  उड़ीसा  को--पहले  कन्या  को  कण्ट्रोल

 करना

 ।  मैं

 यह  नहीं  कहता  कि  सिर्फ  नदी  के  ऊपर
 डैम

 aera  से  कन्या  कन्ट्रोल  हो  जायगा

 fan  अंग्रेजी  में



 अनुदानों की  मांगें २३  १८८२  (  )  भर रह

 कण्ट्रोल
 दो

 तरीके  का  होता  a  तो  डैम  के  द्वारा  श्र  दूसरा  ड्रेनेज  के  द्वारा  |  जेसा  कि  कभी  मेरे

 शाई ने  कहा  डेम  तो  ज़रूर  बनाये  लेकिन  जहां  पानी  ज्यादा  दिन  तक  रहे  कर  फ़सल  को  सड़ा

 देता  नुकसान  पहुंचा  कर  बरबाद  कर  देता

 इस  बात  का  इन्तज़ाम  करना  चाहिये  कि  वहां  से  वह
 पानी  निकाल  कर  कैसे  समुद्र  में  जल्दी  से  जल्दी  डाला  जाये  ।

 समुद्र  के  किनारे  जितने  डिस्ट्रिक्ट  जो  कोस्टा  डिस्ट्रिक्ट  कया  होता  हैं  कि  hit ~~)

 का  पानी  उमड़ते  हुए  ज़मीन  में  चला  जाता  है  ।  उससे  फ़सल  नष्ट  हो  जाती  है  कौर  से लाइन  वाटर  की

 वजह  से  ज़मीन  इतनी  खराब  हो  जाती  कई  साल  के  लियें  वह  इतनी  बरबाद  हो  जाती  है  कि  वहां

 कोई  श्रामदनी नहीं होती है नहीं  होती  है  ।  इसलिये  में  माननीय  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  जरा  कोशिका  करें

 सेला इन  इननडेशन  को  कैसे  रोका  जाये  कौर  इसके  लिये  वह  प्रबन्ध  करें  ।

 श्री  में  बालासौर  जिले  की  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  वहां  तैतरणी  नदी  का  डेम  के  लिये  प्रारंभिक

 श्रनुसंघान  हो  रहा  है  ।  जो  कालन्दी  डैम  बनने  वाला  वह  वैतरणी  पर  निर्भर  इसलिये वह  रोका

 गया  ।  इती  के  साथ  साथ  वाला सिर  में  एक  इन्टरनेट  रिवर--एक  इन्टर-प्रारविशियल  रिवर--सुवर्ण

 रेखा  जिस  से  तीन  सुबों  का  सम्बन्ध  है  ।  ये  सूबे  बंगाल  कौर  उड़ीसा  |  यह  नही  बिहार  से

 निकलती  हुई  उड़ीसा  में  जा  कर  समुद्र  में  पड़ती  है  ।  यह  नदी  घारा  को  करती  है

 लोगों  को  बेघरबार  करती  है  कानों  को  नष्ट  कर  देती  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  प्रार्थना

 करूंगा  कि  वह  कोई  एक्स पट  वहां  भेज  कर  उस  नदो  का  MAA  A  नहीं तो  दो  तीन  साल

 में  एसा  देखा  जायगा  कि  वह  कई  हज़ार  ग्रामीणों  को  बेघरबार  कर  देगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मझे  याद

 जाता  है  कि  पिछली  दफ़ा  जब  में  उड़ीसा  गया  तो  देखा  कि  शायद  दो  चार  सौ  घर  हरिजन  लोग

 जिन  के  घरबार  नदी  में  चले  गये  राज-कल  इधर  उधर  पेड़ों  के  नीचे  यो  किसी  के  बरामदे  के  नीचे

 रहते  हैं  जहां  सरकार  की  ज़मीन  वहां  झोंपड़ी  बना  कर  कुछ  रोज़  ठहरते  उन  को  वहां  से  यह  कह

 कर  भगा  देते  हैं  कि  तुम  इधर  से  चले  यह  हमारी  जमीन  है--सरकार  की  इसलिये  गांव

 वालों  की  है  ।  इस  कारण

 '

 इधर  उधर  घुसते  फिरते  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा

 कि  वह  cared  मेज  कर  नदी  का  कुछ  श्रनुसंघान  करायें
 कि

 क्या  करने  से  वह  अपनी  गति  को  इतनी
 जल्दी  परिवतित न  करे

 म॑  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  भी  कहूंगा  कि  हम  देहात  की  sata  चाहते  हैं  तो

 को  वहां  छोटे  छोटे  धंधे  देने  की  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  |  दराज-कल  बिजली  का  यग  है  ।  छोटे  छोटे

 घंटों के  लिये  भी  इलैक्ट्रिसिटी की  जरूरत  है  ।  उस  जरूरत को  पूरा कर  *  के  लिये  हमें  हाइड्रो-इलैकिट्र

 सिटी तो  लेकिन  वह  जल्दी  नहीं  मिल  सकती  |  इसलिये  हम  को  थमल  स्टेशन  चाहिए  |  भ्रमर

 हम  थमते  स्टेशन  तो  हम
 को

 बिजली  जल्दी  मिल  सकती  है  प्रौर  हम  छोटे  छोटे
 ह

 खोल  सकते

 इसलिये
 मैँ

 माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  जो  एग्रीकल्चरल स्टेट्स  जो  एग्रीकल्चरल

 डिस्ट्रिक्ट  उन  को  छोटे  छोटे  धंधों  में  लगाने  के  लिये--सब  समय  खेती  का  काम  नहीं  होता

 है  प्रौढ़  जिस  समय  वे  खाली  बैठ  रहते  उस  समय  छोटे  छोटे  धंधों  के  लिये--बिजली मिल

 इस  तरफ  ध्यान

 सुवर्णरेखा  के  बारे  में  में  ने  कहा  है  कि  उस  को  कसे  डैम  किया  इस  तरफ  ध्यान  दिया  जाये  ।

 warts मैं  ने  अभी  कहा  उस  का  सम्बन्ध तीन  बंगाल  से  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  इन  तीनों  स्टे  स  के  साथ  बात-चीत कर  के  उस  aa ay  डेम

 करने  के  बारे  में  कार्यवाही  करेंगे  |

 ईन  दादों  के  साथ  में  इंस  मिनिस्ट्री  के  प्रावधानों  का  समर्थन  करते  हुए  श्राप  को  धन्यवाद  देता

 eg  |
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 थी  राम  see  लाल  )
 :

 were  मैं  प्राय  को  घन्यवाद  देता  हूं  कि  ने

 awe  इस  मिनिस्ट्री  की  डिमांड्स
 पर

 बोलने  का  भ्र वसर  दिया  है  ।  इस  विभाग  का  खेती  से  बहुत  बड़ा

 सम्बन्ध है  ।  श्राप  जानते  ही  हंश्राजकल  हमारे  मुल्क  की  एक  खास  समस्या  गल्ले की  समस्या

 समस्या  यह  है  कि  मुल्क  को  मिलना  चाहिये  AK  गल्ला  अधिक  पैदा  करने  के  लिये  सिंचाई

 का  होना  बहुत  जरूरी  कौर  सिवाय  के  लिये  पानी  का  प्रबन्ध  यह  विभाग  ही  कर  सकता  है  ।  कभी

 जो  प्रयास  ठ् 1... | ै झ्राह  उससे  ऐसी  हालत  पैदा  नहीं  हुई  है  कि  हमारे  मुल्क  में  पानी  के  अभाव  के  कारण

 जो  सूखा  पड़ता  खास  तौर  से  मेरे  हलके  में  जोकि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  कहलाता  वह  रुक  सके  ।

 उत्तर  प्रदेश  का  जहां  तक  ताल्लुक  वहां  की  बहुत  श्रमिक है  ।  उस  में  पांच  जिले

 आते  हैं  ate  किसी  किसी  जिले  में  एक  मुरब्बा  मील  में  एक  हजार  से  भो  अधिक  की  प्रा बादी है  ।

 कहा  पर  रोजगार  के  अवसर  भी  नहीं  हैं  ।  वहां  के  लोग  ज्यादातर  ॥  पर  हो  निर्भर करते

 हैं  ।
 खती  का  वहां  पर  यह  हिसाब  है  कि  कभी  तो  बाढ़  झा  जाती  है  प्रौढ़  कभी  सुखा  पड़  जाता  है  प्रौढ़

 इस  का  नतीजा  यह  होता  है  कि  बराबर  वहां  भुखमरी  की  सी  हालत  बनी  रहता  है  ।  कभी  हो  कोई

 एगा  मौका  जाता  होगा  जब  वहां  कोई  हल्ला  न  मचता  हो  ।  हमारी  खुशकिस्मती  है  कि  उस  इलाके

 मं  हमारे  मंत्रो  महोदय  अच्छी  तरह  से  वाकिफ  हैं  और  जो  वहां  की  समस्या  उस  को  मनी  भांति

 जानते  हैं  ।  वहां  पर  तिहाई  का  कोई  इंतिज़ाम  नहीं  gars  कोई  छोटो  छोटी  योजनायें  नहों  बनी  हैं

 जिन  से  सिचाई  का  इंतिजाम  हो  सके  ।  मेरी  अपनी  कांस्टिट्यूरंपो  में  जो  नेपाल  बार्डर  पर  एक  ही

 फसल  होती  है  जो  जड्डन  की  फसल  कहलाती  जिसे  ट्रांसपलांटिड  पेडो  कहते  हैं  ।  जब  पानो  नहीं

 बरसता  है  तो  फसल  सूख  जाती  है  कौर  साल  साल  भर  लोगों  को  तकलो  क  प्रौढ़  परेशानी में ग  मारना

 पड़ता  है  ।  वहां  पर  लोगों  को  बहुत  बुरी  हालत  है  ।  ढेबरुआ  के  इलाके  में  चिन्हवा  नाम  की  योजना

 चार  पांच  बरस  हुए  निकाली  गई  थी  लेकिन  ag  प्रभी  तक  खटाई  में  पड़ो  हुई  है  ।  मालूम  gas  कि

 नेपाल  गवर्नमेंट  को  तरफ  से  एतराज  है  उस  योजना  को  काफी  पैरवी  नहों  को  गई  है  ।

 नतीजा  यह  है  कि  कुछ  भो  प्रगति  नहीं  हो  पाई  है  ।  की  बार  जब  सूखा  पड़ा  तो  हालत  यह  जहां

 रुपाई  होती  ट्रांरप्लांट्शन  होता  वह  नहीं  हो  सका  सारे  का  सारा  इलाका  भुखमरी  से

 है
 ।  मं  वहां  पर  गया  यू०  पी०  के  श्र भो  लोग  गये  हैं  लोगों  ने  कहा  है  कि  साहब

 बारह  बरस  प्राज्ञा  हुए  हो  गये  हमारी  एक  ही  फसल  होती  है  उस  के  लिये
 भा

 सिंचाई  का

 नहीं  किया  जा  सका  है  ।  इस  वास्ते  में  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  aes ही  सिंचाई का  इंतिजाम

 शीघ्र होना  चाहिये  ।  में  तराशा  करता  हूं  कि  इस  झोर  माननीय  मंत्री  महोदय  ध्यान  देंगे  ।

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  ौर  खास  तौर  पर  इत्यादि  जिलों
 की

 एक  बहुत  बड़ी

 समस्या  जो  है  वह  राबती  नदी  की  है  |  नदी  में  बाढ़  की  वजूद  से  जो  फसल  उस  को

 बराबर  नुक्सान  होता  रहता  है  कौर  गांव  कट  जाते  हैं  ।  इस  का  नतीजा  यह  होता  है  कि  लोगों  को

 करोड़ों  रुपय  की  हानि  प्रतिबंध  सहन  करनी  पड़ती  है  ।  राबती  नदी  के  बारे  में  कोई  योजना  बनाने

 के  लिये  कौर बांध  बनाने  के  लिये  बराबर  कहा  गया  लेकिन  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  श्राप

 ध्यान  इस  भी  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  हाउस  के  एक  मेम्बर  ने  इस  सिलसिले  में  प्रदर्शन

 किया  था  ante  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उस  को  लिखा  था  कि  इस  योजना  को  हम  तीसरी  योजना

 लेंग  ।  राबती  घाघरा  की  योजना  को  इस  योजना  में  प्रगर ले  लिया  जाये  तो  इस  का  यह  लाभ

 होगा कि  बाढ़  से  जो  गरे दया  ग  श्र  बरबादी  होती  वह  रुक  जायगी  दौर  दूसरा  इस  का  लाभ  यह

 होगा  कि  सिंचाई  के  लिये  पानी  मिलने  लग  नहरें  बन  सकती  हैं  शौर  जिस  इलाके  में  एक  ही

 फसल  होती  है  उस  इलाके  को  काफी  राहत  मिल  सकेगी  |  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  वायद  इस

 सिलसिले  में  जलकुंडी  की  एक  स्कीम  श्राप  के  पास  मेजी  है  कौर  मैं  चाहता  हूं  कि  श्राप  उस  पर  विचार

 करें
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 जहां  तक  बिजली  का  ताल्लुक  हम  लोगों  को  उम्मीद  थी  कि  रिहांड  ata  बन  जाने  के  बाद

 चट्टी  के  लोगों  को  काफी  बिजली  मिल  सकेगी  जित  से  उन  का  कुछ  बचा  चल  उन  को  कुछ

 रोज़गार  के  अवसर  सुलभ  हो  ज चीक तकग  ।  सन्  2ewe  से  काम  शुरू  है  लेकिन  चौदह  बरस  के  इंतिज़ार

 के  बाद  मालूम  ड्  है  कि  जो  बिजली  है  वह  कुत्र  तो  बिड़ला  न्यू  बोरीयम  फिक्रो  जो  उस  को  दे

 दी  गई  है  श्र  कुछ  रेल  वालों  को  दे  दी  गई  है  वहां  पर  कोई  बिजलो  नहों  मिलेगा  ।  गोंडा

 इत्यादि  को  कोई  बिजली  नहीं  मिल  सकेगी  ।  तो  यह  जो  जलकुंभी  को  योजना  राबती  की  उस  से

 ३००००  किलोवाट  बिजली  भी  गदा  की  जा  सकती  TIT  हैं  मालूम  डर माहे  |  मगर  दस  योजना

 की  हाथ  में  ले  लिया  जाये  तो  बहराइच  के  जिलों  को  बिजली  मिल  सकती  है  पौर  उन

 का  काम  चल  सकता  है  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  योजना  को  हाथ  में  लिया  जाये  ।

 जहां  तक  बाढ़  का  सम्बन्ध  मेरे  जिले  Fate  मेरे  पड़ोस  के  जिले  गरखपुर में काफी काम में  काफी  काम

 है  ।  गांव  ऊंचे  किप  गये  हैं  जिस  से  उन  लोगों  को  राहत  मिली  है  ।  कुछ  बांध  भी  बांघे  गये  हैं

 उन॑  बांधों  की  वजह  से  भी  कुछ  बचाव हुर  हे  ।  लेकिन जो  बांध  बांघे  गये  उनमें ऐसा  देखने

 में  ara  है  कि  दस  मील  बांध  एक  तरफ  से  बांघा  गया  प्रो  पांच  मोल  एक  तरफ  से  फिर  बीच  में  एक

 मीन  या  दो  उस  को  छोड़  दिया  गया  ।  इस  को  छोड़ते  का  जब  कारण  मालम  किया  गया  तो

 पता  चला  कि  प्लानिंग  कं मि दान  ने  जो  ग्रांट  दी  थी  उस  को  कम  कर  दिया  है  ।  इस  का  नतोजा  यह  है  कि

 गांव  के  लोग  समझते  हैं  कि  सरकार  की  स्कीमों  पर  झ्र जोब  तरीके  से  अमल  होता  दस  मील  इधर

 से  बांघ  पांच  मील  उघर  से  कौर  बीच  में  एक  दो  मील  छोड़ा  है  कौर  इत  नतीजा  यह

 gare  कि  दो  फोन  बरस  से  बरसात  के  मौसम  में  जो  बंबा  है  वह
 भी

 खराब  हो  रहा  है  ।  में  चाहता

 2  fe  जो  एक  दो  मील  तक  are  बांधा  नहीं  गया  वहां  पर  भो  बंधवा  दिया  जाये  जिस  से  जो  लाखों

 खर्चे  है  वह  बरबाद
 न  हो  जाय  किसानों  को  भी  लाभ  पहुंच  सके  ।

 सिचाई  का  जहां  तक  सम्बन्ध  उस  में  गनों  का  सवाल  भी  बड़ा  भारी  सवाल  गें  जो

 हमारे यहां  बनी  हुई  उन  के  बारे  में  हमेशा  यह  शिकायत  रहती  है  कि  पानो  नहों  जाता  है  ।  अरब

 चूकि  तृत्तोय  पंचवर्षीय  योजना  ली  जाने  वालो  उस  के  दौरान  में  जो  भो  अब  तक  ट्यूबवेल  बने  हैं

 नहरे बनो
 उन

 में  लें  एसी  बना  दी  जायें  कि  किसानों  के  खेतों  तक  पानी  पहुंच  सके  ।  ऐसा  न  हो  कि

 भूलें  ऐसी  हों  कि  पानी  न  छोड़ें  पौर  किसानों  के  खेतों  तक  पानो  न  पहुंचे  ।  यहां  पर  सरकारी  कागज़ों

 में  तो  लिखा  रहता  है  कि  इतने  ट्यूबवेल  बन  गये  नहरें  बन  गई  हैं  लेकिन  वहां  किसानों  को  जब  पानी

 की  जरूरत होती  पानी  नहीं  मिलता  है  जिस  का  नतीजा  यह  होता  है  कि  फलें  खराब  हो  जाती

 है  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  झोर  ड्राप  ध्यान  दें  ।

 गूलों
 की

 मुरम्मत  का  सवाल  भी  दा  होता  है  ।  किसान  यह  समझते  हैं  कि  जब  सरकार  हम

 हे  दाम  देती  है

 तो  गानों  को  मुरम्मत  करना  सरकार  का  काम  है  कौर  सरकारी  अहलकार  जब  वहां

 जाते  हैं
 तो

 कहते  हैं
 कि

 मुरम्मत  करना  उन  का  काम  नहीं  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  के  बारे  में  भी

 कोई  शासन  हो  जाना  चाहिये
 ।

 या  तो  नहर
 का

 महकमा  इस  काम  को  करे  या  फिर  गांव  सभा  गुलों
 की  सफाई  की  जिम्मेदार  हो  ।

 क्योंकि  झगर  गूलों  की  सफाई  नहीं  होती  है  तो  इस  का  नतीजा  यह  होता

 है  कि  जब  सूखा  पड़ता  और  किसानों  को  पानी  की  जरूरत  होती  तो  इन  गलों  से  पानी  नहीं

 जाता  है

 जास  इस  सोर  भी  ओप  का  स्यान
 जाना  चाहिये  कौर  इस  का  भी  कुछ  उपाय  होना

 चाहिये  ।

 el  पर  एक  गंडक  की  योजना  भी  निकली  थी  ।  झगर  गंडक  की  कुछ  नहरें ले  ली  जानें तो

 महाराजगंज की  नवगढ़ की  बांसी  की  तहसील  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  हो  सकती

 है  कौर  वहां  पानी  पहुंचाया  जा  सकता  है
 ।

 मेरा  खयाल  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  कौर  ध्यान  देंगे  ।
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 राम  शंकर

 मुन्ने  खुशी  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय
 सब

 हालात  से  वाकिफ  हैं  मैं  उम्मोद करता  हूं

 कि  जो  सुझाव  मैं  ने  रखें  उन  पर  वह  ध्यान  देंगे  ।  इन  शब्दों  के  साय  में  जो  डिमांड  रखी  गई  हैं
 |

 को  ताईद  करता  हुं  श्राप  मुझे  समय  देने  के  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  राम  जी  वर्मा  mya  सिंचाई  ah  बिजली  मंत्रालय  के  सम्बन्ध

 में  जो  मांगें  पेश
 की

 गई  उन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अपने  विचार  इस  सदन  में  रखने  के  बारे  में  जो  मुझे

 भ्र वसर  प्रदान  किया  गया  उस  के  लिये  मैं  श्राप  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 भारत  कृषि  प्रधान  देश  है  भ्र ौर  यहां  की  एक  खास  फूड  की  समस्या  है  ।  इस  फड  की

 समस्या  को  हल  करने  के  लिये  लग  से  खाद्य  मंत्रालय  है  लेकिन  इस  समस्या  को  हल  करने  की

 मुल्क में
 खाद्यान्न

 की  उपज  बढ़ाने  ताकि  बाहर  के  मुल्कों से  इन  का  आयात  बन्द  कुंजी

 इस  मंत्रालय  के  हाथ  में  है
 ।

 प्रौढ़  ग्रुप  के  महकमे  की  कामयाबी  से  मुल्क  की  कामयाबी  अ्राप की की

 अदालत  से  मुल्क
 की

 सफलता  है  ।  मुझ  से  पहले  बहुत  से  माननीय  सदस्य  बोल  नहरों का

 रावल
 गौर

 सवाल  प्राय
 |

 TSA  के  बाद  एक  पंचवर्षीय  योजना  समाप्त  दूसरी

 वर्षीय  योजना  समाप्त  हो  रहो  है  ate  तीसरी  ary  वाली  है  ।  हालांकि  यहां  सब्जैक्ट  प्लैनिंग  का

 नहीं  लेकिन  में  कहेगा  कि  श्राप  प्लैनिंग  में  दोष  इस  प्रकार  के  दोषों  से  श्राप  की  प्लैनिंग  सफर

 कर  रही  ग्राप की  प्लैनिंग  पक्षधर  है  ।  ग्राम  हमारे  पूर्व  श्री  राम  शंकर  लाल  यह  कह  रहे  थे  कि

 नहरों की  प्लैनिंग  ट्यूब  वेल्स  की  प्लैनिंग  लेकिन  खेत  तक  पानी  पहुंचाने  की  लिंग  नहीं  हुई  ।

 कप  याद  है  इंडिपेंडेंस  से  पहले  उत्तर  प्रदेश  में  शारदा  कनाल  बनी  |  शारदा  केनाल  की  प्लैन  पहले  बनी

 ले  किन  पानी  पहुंचान ेके  पहले  उन्होंने  नहरों  का  प्राविधिक  पहले  नहरें जायें  नहर से  खेत

 तक  गुल  बनाने  का  प्राचीन  भो  उस  के  साथ  किया  गया  ।  लेकिन  जब  से  मुल्क  पने  हाथ  में

 प्लैनिंग भ्रपने  हाथ  में

 माननीय  सदस्य  :  रिपोर्टे  में  लिखा  हुमा  है
 ?

 श्री  रामजी  वर्मा  :  बड़ी  बड़ी  प्लैनिंग होने  तब  से  नहर  बना  देने  की  तो  प्लैनिंग  है

 उस  के  लिये  प्राचीन  लेकिन  खेत  तक  पानी  पहुंचाने  की  प्लैनिंग  के  लिए  कोई  ग्रान्ट  नहीं

 उस  के  लिए  कोई  रकम  नहीं  है  ।

 श्री  त्यागी  )
 ग्रुप  का  मंशा  रजवाहों  से  है  या  छोटी  नालियों  a  ?

 श्री  रामजी  वर्मा  :  दोनों से  है  ।  समझते हैं  कि  खेत  तक  पानो  पहुंचाने के  लिए

 नालियां  बनाने  का  काम  किसान  खुद  कर  लेंगे  ।  लेकिन  श्राप  की  इन  रिपोर्टों  को  पढ़ने  जो  कि

 पिछले साल  की  यह  मालूम  gat  कि  पानी  पहुंचने  के  20.0  या  २५  वर्ष  बाद  लोगों  को  पानी

 लेने  का  भ्रम्यास FAT  ।  इस  मुल्क  में  पानी  की  जरूरत  लोग  पानी के  लिए  परेशान  लेकिन

 जो  बड़ी  बड़ी  स्कीम्स  हैं  उन  से  भ्रपने  खेत  तके  पानी  ले  जाने  की  प्रवृत्ति  नहीं  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ag  चीज  श्रमदान  के  लिए  छोड़  दी  गई  है  ।

 श्री  रामजी  वर्मा  :  राज  ण्  सवाल  कराता  कौर  चीजों  का  सवाल  कराता  वे

 जो  खेती  करते  हैं  वह  बहुत  सस्ते  ढंग  से  करते  हैं  लेकिन  जब  उन  पर  tae  पर  टेक्स  लगते  हैं  तो  इस  से

 वह  चिढ़ते  शौर  कोई  सुविधा  श्राप  की  लेना  नहीं  चाहते
 ।

 इसलिए  मैं  कहता  हूं  जो  प्लैनिंग

 are  उस  में  श्राप  भले  ही  रुपया  बढ़ा  लेकिन  श्राप  खेतों  तक  पानी  पहुंचाने का  इन्तजाम  करें ।

 डस  का  प्राचीन  श्राप  करें  तो  विरोधी  बैंडेज  से  उस  का  कोई  विरोध  नहीं  करेगा  ।
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 चो०  रणवीर  सिह  श्रमदान नहीं  चाहते

 sit  रामजा  वर्मा  :  श्रमदान भी  उस  की  भी  योजना  बनायें  |

 श्री  खश वकत  राय
 ~

 बेगार भी  लीजिये

 श्री  रामजी  वर्मा  :  बेगार भी  सब  कुछ  कीजिये  कौर  इस  को  भी  कायम  रखिये
 |

 इसलिए  मैं  पहली  बात  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  पहले  पानी  को  खेतों  तक  पहुंचाने
 का

 प्राविजन होना  दूसरी  चीजों  का  प्रबन्ध  होना  चाहिए
 ।

 राज  गवर्नमेंट की  मदद  से  बहुत

 सी  चीजों  की  इंडस्ट्रीज  चल  रही  हैं  ।  भ्र भी  किच्छा  में  लोगों  को  मदद  दी  गई  लेकिन  कई  वर्ष

 तक  उन  से  लगान  नहीं  ली  गई  ।  मैं  कहता  हूं  कि  अगर  हिन्दुस्तान  को  लोगों  की  पानी  लेने
 की

 प्रवृत्ति  बनाने  में  २८  वर्ष  लग  जाते  हैं  तो  चार  छः  वर्ष  तक  पानी  मुफ्त  कयों  न  कौर  फिर

 उस  के  बाद  उन  से  चार्ज  करें  ।  पानी  मुफ्त  देने  के  बाद  जब  लोगों  को  प्रदाता  हो  जायेगा  कि

 उन  को  फायदा  हो  रहा  है  तो  वह  लोग  पेसा  भी  देने  लगेंगे
 ।

 जिस  तरह  से  राज  बिजली  की  मांग

 इतनी हो  गई  हालांकि  वह  काफी  महंगी  है  लेकिन  फिर  भी  सब  लोगों  की  मांग  उस  के  लिए  हो

 गई  सब  कहते  हैं  कि  हम  को  हम  को  उस  से  कोई  डरता  जितनी पदा  होती

 है  उससे  ज्यादा  की  मांग  उसी  तरह  से  पानी  के  बारे  में  भी  कुछ  दिन  के  बाद  होने  लगेगा
 |

 लेकिन  अराज  तो  श्राप  इरीगेशन  के  पोटेन्शल  को  बढ़ा  देते  हैं  फिर  भी  वह  पानी  सुलभ  नहीं  होता

 किसी को  ।  नहरों  के  जरिये  मैँ  समझता  हुं  कि  पानी  फिर  नदी  में  चला  जाता  होगा  या  समुद्र  में

 जाता  होगा  ।  श्रापने  समद्र  को  सींचने  के  लिए  नहरें  बनाई  हैं  या  नदियों  को  पानी  देने  के  लिए  |

 लोगों  की  प्रवृत्ति को  बनाने  के  लिए  are  को  कुछ  दिन  पानी  के  रेट  में  कमी  करनी  होगी  या  बिल्कुल

 मुफ्त॑  देना  कुछ  दिन  तक  यह  रिस्क  ली  जायेगी  तभी  जल्दी  से  मुल्क  को  नहरों  से  पानी

 लेने  का  अ्रम्यास हो  सकेगा  |  उस  के  बाद  चीज़ें  कर  सकते  हैं  उन  से  ऐसा  ले  सकते  हैं  |

 यह  मेरा  जो  सजेशन  है  में  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  पर  ध्यान  देंगे  खेतों  तक

 बनवाने का  प्रबन्ध  करेंगे

 इस  के  बाद  मैं  ट्यूब  वेल्स  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरे  एक  पुर्वेवक्ता ने कहा था ने  कहा  था

 कि  ट्यूब  वेल्स  छोटी  सिंचाई  योजना  में  जाते  बड़ी  में  नहीं  जाते  ।  लेकिन  इस  मुल्क  में  कुछ

 लोगों  को  गुमराह  करने  के  लिए  कह  यह  दिया  जाता  है  कि  जो  बैकवर्ड  एरियाज  हैं  उन  की  सिंचाई

 के  लिए  यह  हमारे  उत्तर  प्रदेश  का  जो  पूर्वी  भाग  है  उस  में  ट्यूब  वेल  बनाये  गये  हैं  जेसा  कि  श्री  राम

 बंकर  लाल  जी  ने  लेकिन  में  श्राप  से  कहूं  कि  आप  के  पास  हिसाब  जो  ट्यूब  वेल्स

 का  aries  एरिया  है  डिस्ट्रिक्ट  उस  के  पानी  से  सब  ट्यूब  वेल्स  मिल  कर  भी  उतनी  सिंचाई  नहीं  कर

 सक ेहैं  जितनी  कि  राम  तौर  से  हो  जाती है  ।  वहां पर  गुल  नहीं  हैं  खेतों  तक  पानी  जाने  के

 उस  के  बारे  में  लोगों  की  प्रवृत्ति  नहीं  है  ,  लेकिन  टैक्स  जो  लगाये  जाते  हैं  वह  बहुत  ज्यादा  हैं  ।  इस

 समय  जो  नये  झ्रापरेटसे  लगाये  गये  हैं  देहातों  में  वे  पटवारी  लेखपाल  से  भी  ज्यादा  जबरदस्त  हो

 गयें  किसी  के  पानी  किसी  के  खेत  में  लगा  देते  हैं  ।  इस  तरह  की  श्राफिशलडम के  कारण  दूसरे

 आदमी  का  पानी  दूसरे  खेत  में  लगा  दिया  जाता  है
 ।  इस  से  लोगों  को  बचाने  के  लिए  भी  ars

 को

 कुछ  करना  होगा  ।

 श्री  त्यागी  :  यह  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ।

 श्री  रामजी
 वर्मा

 :  भले  ही  यह  राज्य  सरकारों  का  काम  यों  तो  हमारे  सरदार  इकबाल

 सिंह  जी  ने  कहा  था  कि  इन  सिंचाई  योजनाओं  को  श्राप  झपने  हाथ  में  लेकिन  जब  तक  आप

 उन  को  नहीं  ले  तब  तक  छोटे  छोटे  के  अलावा  किसी  ak  तरह  की  सिंचाई  नहीं  हो

 सकती
 ।

 श्राप  इन  चीजों  को  ere  में  लीजिये  झर  इन  सब  चीजों  को  देखिये  ।  मैं  श्राप से
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 कहता  हूं  कि  सारा  सिंचाई  का  पैसा  जो  है  वह  ट्यूब  वेल्स  नहरें  खोदने  कैरेक्टर्स को  देने  में

 कौर  समुद्र  को  सींचने  में  जाता  है
 ।

 कु  से  तो  श्राप  समुद्र  को  सींचते  हैं  कुछ  से  बड़े  बड़े

 दारों  की  पाकेट  सींचते  हैं  ।  किसानों  के  खेतों  की  सिंचाई  नहीं  हो  रही  है  ag  शब्द  भले  ही  कट

 मालूम  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्रो  जी  से  मन रोध च्झ  करूंगा इस  प्रवृत्ति  को  दूर  करने के  लिए

 योजना  के  श्रतुसार  खेतों  तक  पानी  पहुंचाने  के  भर  नगर  उस  में  कोई  करप्शन  को  बातें  art  हैं

 तो  उन  को  दूर  करने  के  श्राप कदम  उठाइये  ।
 श्राप  यह  कह  कर  पतला  मत  ब् दु टाइय  fH  यह

 स्टेट  का  विषय  है  ।  wat  ऐसा  हो  तो  में  समझता  हूं  कि  किसान  पानी  लेंगे  ।  यदि  am  कुछ

 दिन  तक  मुफ्त  पानी  देने  की  व्यवस्था  करें  तो  उस  के  बाद  लोगों  की  प्रवृत्ति  बन  जायेंगी  जो

 amy  का  इरिगेशन  पोटेन्शल  है  उस  के  लिए  यह  कहने  की  जरूरत  नहीं  होगी  कि  लोग  उसे  नहीं

 इस्तेमाल  करना  चाहते  हैं  ।  उस  के  बाद  श्राप  का  पानी  बेकार  समुद्र  में  नहीं  जायेगा  ।

 इस  के  बाद  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  ग्रा जा दी  के  बाद  जिस  तरह  से  बहुत  से  मामले  खटाई

 में  पड़  गये  कश्मीर का  मामला  गोवा  का  मामला  भ्र ौर  मामले  उसी  तरह  से  जो  हमारी

 प्रगति  की  कुंजी  है  उस  का  भी  एक  हिस्सा  इन्फ़ो-पाक  केनाल  वाटर  डिस्पयूट  के  नाम  से  उलझा

 पड़ा  है  ।  उस  का  एक  बन  गया  यह  की  भी  बदकिस्मती  है  ।  सरदार  इकबाल  सिंह

 ने  कहा  कि  कुछ  दिन  से  यह  मामला  भी  खटाई  में  पड़  गया  है  के  पूर्व  मंत्री  ने  घोषणा

 कर  दी  थी  कि  सन्  PEK  के  बाद  हम  पाकिस्तान  को  पानी  नहीं  देंगे  ।  बरच्छा होता  यह

 मामला  उस  के  पहले  तय  हो  लेकिन  पता  नहीं  चल  रहा  है  कि  यह  मामला  कहां  है  भौर

 उस  का  क्या  हो  रहा  है  ।  हम  चीनਂ  के  मामले  को  तो  कुछ  समझते  भीਂ  कश्मीर  के  मामले  को  भी

 कुछ  समझते  लेकिन  यह  जो  वाटर  ८६  का  मामला  है  वह  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  है  ।  उस

 की  toa  कभी  वार्शिगटन  में  होती  कभी  पेरिस  में  होती  हैं  कभी  लन्दन  में  होती

 पता  नहीं  उस  के  बारे  में  क्या  कया  होता  है  ।  कुछ  पता  ही  नहीं  चलता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  मंत्री

 जी  बतलावेंगे  कि  इस  सम्बन्ध  में  कया  हो  रहा  है  ।  अरब  यह  करोड़ों  ग्रामीणों  की  जिन्दगी  कौर  मौत

 का  सवाल  शीघ्र  ही  यह  नहरी  पानी  विवाद  हल  किया  जाये  तो  wears  ।  wit  राष्ट्र

 पति  श्री  नासिर  ने  अपने  एक  भाषण  में  कहा  था  कि  में  इस  बारे  में  दोनों  पक्षों  में  समझौता  कराने

 के  वास्ते  तेयार  हूं  उस  के  बाद  पाकिस्तान  के  जनरल  अय्यूब  खां  ने  भी  फरमाया  कि  हम  भी

 समझौता करने  को  तेयार  हैं  ।  दोनों  साहब  समझौता  कराने  कौर  करने  के  वास्ते  तयार  हैं
 तो

 क्या  भारत  सरकार  ही  उसके  लिए  तैयार  नहीं  है
 ?

 इससे  तो  यह  ध्वनि  निकल  रही  है  मानों  सब

 लोग  तो  तैयार  हैं  केवल  भारत  सरकार  उस  के  लिए  तयार  नहीं  है  ।
 में  समझता  कि  श्राप  समझौता

 करने  के  वास्ते  उनकी  प्रपेक्षा  अधिक  उत्सुक  व  तेयार  होंगे  लेकिन  में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय

 इस  प्रकाश  डालें  कि  भ्राखिर  बात  क्या  है  कि  सब  को  dare  बतलाते  हैं  तो  फ़िर  वह

 मामला  भ्राखिर  तय  क्यों  नहीं  होता  है  ?  ऐसा  क्यों  है  ?  मैँ  बतलाना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध

 में  हमारे  श्री  खुश वक्त  राय  एक  कामरोको  प्रस्ताव  पार्टी  की  तरफ  से  यहां  सदन  में  लाये  थे  लेकिन

 जैता  कि  अक्सर  देखने  में  कराता  है  माननोय  भ्रष् यक्ष  ने  उस  का मरो कों  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किंया

 ae  उसको  भी  वही  हालत  हुई  जैसी  कि  प्रत्य  कामरोको  प्रस्तावों  की  ह  करती  है
 ।  इस

 कारण
 उस

 अवसर  पर  इस  के  बारे  में
 बहस  उठाने  का  तो  मोका  नहीं  पाया  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्रो  से

 ्रन रोध प्रा  करूंगा  कि  वे  इस  बारे  में  yaw  बतलायेंगे गे  कि  ब्राजील  इसमें  राज  कया  यह

 कब  तक  हत  हो  जाने  वाला

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  दो  मिनट  थे  ary  समाप्त  करें
 ।
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 श्री  रामजी
 वर्मा

 :
 wert  में  विरोधी दल  से  हूं  कौर  मुझे  तो  कुछ  भ्रमित

 स्रमय  मिलना  चाहिए  i

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  शीघ्र  समाप्त  करने  की  कोशिश  करें  शौर  दो  की  जगह  तीन
 मिनट

 का  समय  ले

 श्री  रामजी  वर्मा
 :

 में  बिजली  के  सिलसिले  में  भी  कुछ  बातें  श्राप  से  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  ।  जहां  बिजली  उद्योग  धड़ों  को  बढ़ाने  के  लिए  है  वहां  सिंचाई  कौर  खेती  के  काम  के  लिए  भी

 बिजली  की  काफी  जरूरत  होती  है  लेकिन  जो  आपकी  रिपोर्टो  पढ़ी  हैं  तो  उनमें  घरेलू  कामों,के  लिए

 श्राप  बिजली  ME—-Ry aa Ta BH feara नये  पैसे  के  हिसाब  से  सप्लाई  करते  उद्योग  gat  के  लिए  ¥-—&o  नये

 कृषि  के  लिए  ६.७८  नये  पैसे  शर  wer  कामों  के  लिए  ७  १२  नये  पैसे  की  यूनिट  की  दर  से

 बिजली  सप्लाई  करते  हैं  ।

 सिंचाई  ate  वायु  उपमंत्री  :  यह  कहां  का  रेट है  ?

 att  राम  जी  वर्मा
 :

 यह  सन्  ५७-५८  की
 सेंट्रल  वाटर  एंड

 कमिशन  की  रिपोर्ट  में  दिया  gat

 मेरा  कहना  यह  है  कि  यदि  श्राप  कृषि  की  sata करना  चाहते  हैं  तो  are  को  बिजली  के  ह

 रेट  को  सस्ता  करना  चाहिये  ।  टाटा  att  पव्य  बड़े  बड़े  उद्योग  पतियों  को  सस्ती दर  पर

 बिजली  सप्लाई  करते हैं  भ्र ौर  मंत्री  जी  खुद  इसको  बतलायेंगे  कि  रिह  नद  डैम  की  बिजली  बिड़ला

 की  एलुमुनियम  फैक्टरी  को  कोस्ट  प्राइस से  भी  कम  पर  दी  गई  है  ।  ne  यदि  इन  बड़े  बड़े  व्यवसाइयों

 को  जब  बिजली  सस्ती  दर  पर  at  जा  सकती है  तो  फिर  किसानों  से  बिजली  का  अ्रधिक  रेट  कयों  लिया

 जाता है
 ?  क्या इस  देश  के  किसानों के  पास  उनकीਂ  wer  अधिक  पैसा  है  जो  श्राप  उनसे  बिजली

 का  अ्रघिक arr  करते  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  इस  चीज  को  साफ  कर  देंगे  कि  श्राखिर  इन

 छोटे  छोटे  उद्योग  धंधे  वालों  को  कौर  कृषि  वालों को  बिजली  महगी  दर  पर  क्यों  सप्लाई की

 जाती है  ?  उनको  सस्ते  रेट  पर  बिजली  क्यों  नहीं  सप्लाई  की  जाती ?

 wa  देश  में  विभिन्न  प्रांतों  बिजली का  जो  रेट  कैप्री  कजम्पसन  है  वह  इस  प्रकार है
 ——

 RRR

 VIR

 Yo——¥

 द  क  द

 २३-२४

 उत्तर  प्रदेश  १०-€६

 द  ३  १

 बहार  कप  है

 इससे  आपको  मालूम  पड़  जायेगा  कि  जो  fad  हुये  इलाके  उत्तर  परदेश  mit  बिहार के  हं

 तो  इनका  कंजम्पशन
 पर  कपिटा  Yok  पड़ता है  इसके  रहते  यह  इलाके  क्या  तरक्की  कर

 सकते  हैं
 ?

 wa  इसके  लिये  यह  कहना  fe  उधर  बिजली  होती  नहीं  है  ठीक  नहीं  होगा  क्योंकि

 लो  रिहाइश डम  बना  था  तो  उसकी  बिजली  आपने  बड़े  बड़े  व्यवसाय  वालों  को  दे  दी  और  सस्ती

 दर  पर  दे  दी
 ।

 श्री  में  आपसे  यह  कहना  चाहता  g  कि  उत्तर  प्रदेश  की  नदियों  में  पानी  बहुत  है

 जिसका  कि  जिक्र  श्री  राम  शंकर  लाल  ने  किया  राप्तीਂ  के  साथ  घाघरा  को  भी  जोड़  लिया  जाय
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 a  यदि  श्राप  इन  प्रोजेक्टों  को  लें  तो  आपकों  केवल  सिंचाई  के  लिये  पानी  ही  ज्यादा नहीं  मिल

 सकता  है  बल्कि  बिजली  भी  ज्यादा  सुलभ  हो  सकती  tak  में समझता हूं  कि  उनसे  इतनी  अधिक

 बिजली  पैदा  होगी  कि  शायद  सारे  देश  को  हम  पावर  सप्लाई  कर  सकेंगे  ।  इसके  लिये ज़ब  कि

 भारतवर्ष  स्वाधीन  नहीं  हुजरा  था  तब  से  राप्ती  घाघरा  के  सिलसिले  में  जांच  पड़ताल  हो

 रही  है  ae  उसकी  योजनायें
 कौर  सबे  भी

 काफी  दिनों
 पहले  से  हो  चुका  है  कौर  मं  चाहूंगा  कि  उस

 प्रोजेक्ट के
 बनने

 में
 श्राखिर

 इतनी  देशी  क्यों  हो  रही  है  इस  पर  मंत्री  महोदय  सदन  में  कुछ  प्रकाश

 डालेंगे  इसको  फाइव ईयर  प्लान  में  लेने की  कहां  तक  गुंजाइश

 इसी  तरह  गंडक  प्रोजेक्ट  की  बात  अरब  नैपाल  की  सरकार  ने  इसको  कबूल कर  लिया

 है  तो  फिर  इसके  बनने
 में

 देरी  कयों
 हो  रही  है

 ?
 इसके  भ्र लावा  उससे जो  पश्चिम  में  गोरखपुर

 शर  बस्ती  की  तरफ  नहर  निकाली  गई  है  तो  उसको  are ही  जिलों  तक  दिया  गया  है  ate  उसको

 mat  रिहाइश नदी  के  पार  भी  ले  जाया जा  सके  तो  में  समझता  हं  कि  उससे  हम  गोरखपुर

 ar  देवरिया  जिलों  को  प्रतीक  परिमाण  में  सिचाई  की  सुविधायें  दे  सकेंगे ak  fast  भी  सस्ते

 रेट  पर  दे  सकने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  ।  इसलिये  में  आपका  ध्यान  इस  जोर  श्रावित करना  चाहता

 हू

 बाढ़ के  सिलसिले  में  भी  मैं  दो  शब्द  कहना  चाहता  हैं  ।  यह  सवाल  सबसे  पहले  उत्तर  प्रदेश

 की  ही  बाढ़ों  से  उठा  कौर  माननीय खाद्य  मंत्री  कौर  योजना  मंत्री  ने  सरकार की  तरफ  से  ऐलान  किया

 कि  बाढ़  की  समस्या को  हम  वार  शूटिंग  पर  लेंगे  लेकिन  तब  से  मैं  देख  रहा  हूं  कि  यह  बाढ़ों की

 समस्या  बढ़ती  ही  चली  जा  रही  है  कौर बाढ़  के  हमलों में  भी  वृद्धि  ही  होतो  जा  रहो है  तौर

 श्री  यह  केवल  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  का  सवाल  न  रह  कर  भारत  के  कोने  कोने  का  सवाल  बन  गया  है  ।

 पह  वार  शूटिंग पर  जितने  .  काम  हम  कर  रहे  हैं  उनमें  हम  कहां  तक  सफल  हो  पा  रहे  हैं
 ?

 मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं
 कि

 इस  में  भी  यह
 ठेकेदार

 दूसरे  स्वार्थी
 तत्व  लगे

 हैं  ।  पैसा  तो  लगाया  जाता  है  लेकिन
 काम  ढंग  से

 नहीं  होता  में  चाहता हूं  कि  मंत्रो  महोदय

 इस  बाढ़  की  समस्या को  हल  करने  के  लिये  गम्भीरतापूर्वक सोच  समझ  कर  सक्रिय  कदम  उठायें  |

 उत्तर  प्रदेश की  राप्ती  भर  घाघरा  नदियों  का  यदि  कंट्रोल  हो  जाता  है  तो  जहां  सिंचाई  की  उत्तम

 व्यवस्था हो  वहां  बिजली  भी  श्रमिक  पैदा  होगी  are  यह  जो  बाढ़ों  के  कारण  हर  साल

 फसलें  बर्बाद  हो  जाया  करती  हैं  वे  भी  बर्बाद  होने  से  बच  जायेंगी ।  ara  इन  नदियों  में  बाढ़

 आने
 से  जो  बर्बादी  होती  है  उससे

 प्राय  लोगों
 की

 रक्षा
 कर

 सकेंगे  ।
 में  चाहता  हूं  कि  जिस

 खोज  को

 aaa वार  पर  लिया  सुग्रा  उसके  बारे  इतनी  देरी  होना  sate  आपको

 इस  बारे  में  सक्रिय  कदम  उठाने  चाहियें  ताकि  saa  अधिक
 देरी  इनके  पुरा  होने  में

 न  लगे  ।

 में
 इरादा  करता

 g
 कि  मैंने  जो  चन्द  एक  सुझाव  दिये  हैं

 उन  पर  मंत्री  महोदय  गम्भोरतापुवंक विचार

 करने  प्रोरਂ  केवल  इस  नज  स  उनकी  उपेक्षा  नहीं  करेंगे  कि  यह  वि  रोयी  दल  को  तरफ  से  दिये  गये  हैं  ।

 मंत्री  महोदय  को  ऐसे  सब  सुझावों  को  चाहे  वे  विरोधी दल  की  तरफ  से  हों  अथवा  सरकारी  पक्ष  से  हों

 ऐसे  साव  जो  कि  जनसाधारण झर  देश के  fea  श्र  उन्नति में  सहायक हों  उनको  सरकार  को

 करने में  हिचक  नहीं  चाहिये  ।  इस  देश  की
 करीब  ७५  प्रतिशत  आबादी  का  मुख्य

 gat  कृषि  हैं  लेकिन
 उसके  प्रति  जो  सरकार

 का
 उपेक्षा  माव

 है
 वह  किलो

 से
 लिपा  हुजरा  नहीं

 झापको कृषि  के  घंघे  में  लगे  लोगों  को  पानी  पावर  की  सुविधा  देनी  चाहिये  फिर  यह  दोनों  चीजें

 उसको  सस्ते  रेट
 पर

 मिलनी  चाहियें
 ताकि  उसको  खेती  करके देश  की  उपज  बढ़ाने में  प्रोत्साहन

 मिले  ate ऐसा  करके  आप  देश  में  अनन  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  समज्हो  सकेंगे  जो  कि  झाज  हमारी
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 ब  से  बड़ी  ग्रा वश्य कता  श्राप  यदि  ऐसा  करेंगे  तो  श्राप  न  fan  अपने  देश  की  उन्नति  करेंगे

 बल्कि  दुनिया की  प्रगति  में  भी  बाप  सहायक  होंगे  at  यदि  am  ऐसा  करत ेहैं  तो  श्राप  सबके

 बधाई  के  अवद्य पात्र  बनेंगे  |

 पंडित  हवा  ato  तिवारी  )  मैं  मंत्रालय  द्वारा
 किये  गये  काम  के  लिये  माननीय

 मंत्री  को  बधाई  देता  हूं
 ।

 हमारी  योजनाओं  की  सफलता  का  बहुत  कुछ  भाग  इस  मंत्रालय की

 नामों  की  सफलता  पर  निर्भर  है  ।  इस  मंत्रालय के  ऊपर  बड़ी  जिम्मेदारी  है  |  यदि  सिचाई  योजनायें

 सफल  रहीं  वाद  संकट  कट  जायेगा यदि  कृषि  सफल  नहीं  तो  हमारी  योजनायें  सफल

 योग नहीं  हो  पायेंगी ।  हमारे  देवा  में  पानी  की  कमी  नहीं  है  lal  बहुत  उसका  समुचित

 करने  की  आवश्यकता है  ।

 पानी  के  साधनों  का  ठीक  उपयोग  करना  बहुत  झ्रावश्यक है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  कि  गनों

 को  पानी  मुफ्त  दिया  जाये  ।  किसान  पानी  का  दाम  देने  को  tare हैं  ।  सिचाई  योजनायें  को

 पारिक  आधार  पर  चलाया  जाना  तभी  हम  इस  दिदा में  उन्नति कर  सकेंगे  |

 मंत्रालय  के  कार्य  के  विभाजन  के  संबंध  में  भी  एक  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  बड़ी  सिंचाई

 योजनायें  इस  मंत्रालय  के  वोन  छोटी  सिंचाई  योजनायें  afy  मंत्रालय  के  अधीन हैं  ।

 सिचाई के  काम  के  ऐसे  बंटवारे  के  कारण काम  ठीक  समय  पर  पुरा  नहीं  हो  पाता  |  छोटी

 सिंचाई  योजनाओं  पर  अ्रधिक  ध्यान  देना  चाहिये  क्योंकि  इनका  अधिक  उपयोग  व  लाभ

 होता है  ।

 बड़ी  सिंचाई  योजनाओं  को  पूर्ण  करवाने  का  काम  इस  समय  तीन मांगों  में  बंटा  हुमा

 इससे भी  काम में  बड़ी  गड़बड़ी  पड़ती है  भ्र ौर  काम  समय  पर  नहीं  हो  पाता  |  मेरा  कहना  है  कि

 सारा  काम  एक  नियंत्रण  बोर्डे  के  अधीन  कर  दिया  जाये  ।  इससे  गड़बड़ी  भी  नहीं  होगी  कौर  खर्च

 मे ंभी  बचत  होगी  तथा  काम  भी  जल्दी  होगा  ।

 परियोजनायें  पुरी  हो  गई  हैं  वहां  कुछ  मशीनें  बेकार  पड़ी  हुई  उन्हें  ग्रन्थ

 aaa में  लाकर  उनका  उपयोग  किया जाना  चाहिये  ।  बेकार  पड़ी  मशीनों  को  यों  ही  पड़ा

 रहने  देना  बड़ी  गलत  बात है  ।

 हमारे  राज्य  में  इस  समय  फोन  परियोजनाओं चल  रही  हैं  दामोदर  कोसी  व  गंडक

 गंडक
 से

 सबसे
 शरीक  सिंचाई  का  लाभ  होना  पर  उसकी  कौर  बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया

 है
 ।

 इस  वर्ष भी  उसके  लिये  बहुत  कम  उपबन्ध  किया  गया  है
 ।

 मेरा  निवेदन  हैकि  इस  परियोजना

 की  ate  माननीय  मंत्री  अधिक  ध्यान  दें  ।  दामोदर घाटी  परियोजना  से  बिहार  को  सिंचाई का

 अ्रधिक लाभ  नहीं  हां  उससे  बिजली  तैयार हो  रही  है  ate  कुछ  बिजली  बिहार  को  भी

 मिल  रही  है  ।

 कोसी  परियोजना  भी  बिहार  के  लिये  बड़ी  उपयोगी है  ।  पर  उसमें  दरभंगा  का  भाग  बेकार

 ही  छोड़  दिया  गया  है  |  उसे  सम्मिलित करने  पर  लगभग  ३०  या
 ४०

 लाख  एकड़  भूमि  की  सिचाई

 हो  सकेगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखें  ।  यदि  यह  काम  ठकेदार

 के  बजाय  भारत  सेवक  समाज  जैसी  संस्था  से  कराया  तो  ज्यादा  प्रिया  हो  ।  भारत  सेवक

 समाज ने  बांध  के  निर्माण का  काम  किया  जिसमें  ३०  से  ३५ प्रतिशत  तक  खर्च
 में

 बचत  हुई  है
 ।

 मेरा  कहना  है  कि  हमें इसी  प्रकार  fata  कार्य  करवाना  चाहिये  ।  अन्य  परियोजना ग्र ों  में  भी  इसी

 प्रकार काम  तो  लाभ  हो  होगा  ।

 मूल  wast  में
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 to  ato

 गंडक  योजना
 का  काम  शुरू  होने  वाला  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  उसे भी  इसी  तरह  कराया

 जाये  ताकि  उस  पर  खर्चे  कम  लगे  |

 बिहार  में  छोटी  सिचाई  योजनाओं
 के

 atte
 कुएं  भी  खुदवाये गये  उन  कुझों से एक से  एक

 एकड़ की  भी  सिंचाई  नहीं  हो  पाती  क्योंकि  gat  में  पानी  ही  नहीं  है  उनकी  मिट्टी  व  कीच
 निकाल कर  उनको  ठीक  करने  की  जरूरत  इस  प्रकार  का  लाभ  नहीं  हो  रहा  है

 उन  पर  खर्चे  किया  गया  धन  व्यथ  ही  बरबाद  हो  रहा  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  gal  को  ठीक  करने

 के  लिये  मशीनें  वगैरह  देहातों  में  पहुचाई  ताकि  किसान  उनका  उपयोग  करके  gal  को

 ठीक  कर  सकें  ग्रोवर  gata  सिचाई का  काम  हो  सक े।

 श्री  रामी  रेड्डी  )  :  प्रारम्भ में  में  मंत्रालय  को  इसके  दो  कामों  के  लिये  बधाई

 देना  चाहता  हूं  ।  एक  तो  यह  काम  उन्होंने बड़ा  उत्तम  किया है  कि  तीन  परियोजनाओं में  €  करोड़

 रुपये  की  बचत  की  है  तथा  दूसरा  काम  यह  किया  है  कि  PEA  में  देश  की  कुल  सिंचाई

 सुविधाओं  का  ६४  प्रतिशत  उपयोग  किया  जाता  था  उसको  दो  वर्ष  की  अवधि  में  बढ़ाकर

 ८२  प्रतिशत कर  दिया  गया  है  ।

 यह  सभी  जानते  हैं  कि  देश  के  झ्राधिक  विकास  के  लिये  यह  शभ्रावइ्यक  है  कि  देश  के  गांवों

 का  विकास हो  उसके  लिये  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  प्रत्येक गांव  में  बिजली की  व्यवस्था

 की  जाय
 ।  इसलिये

 मेरा  निवेदन है  कि  देश
 के

 विकास  के  लिये  बिजली  लगाने  पर  are  बल

 दिया  जाना  चाहिय े।

 भ्नाध्न  प्रदेश  में  खनिज  कोयला  मैगनीज  ग्राहक  लौह  बहुतायत

 से  पाये  जाते  हैं  तथा  विशाखापटनम  का  एक  बड़ा  बन्दरगाह  भी  परन्तु  इतना  होने  पर  भी

 यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  इस  राज्य  में  औद्योगिक  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  दौर  इसका  कारण

 बिजली की  अपर्याप्तता  है  ।  राज्य  सरकार  इस  बारे  में  केन्द्र  को  कई  बार  लिख  चुकी है  परन्तु  दवेन्द्र

 अभी तक  इसकी  सहायता  को  नहीं  हुआ है  श्रांकड़ों  से  पता  लगता  है  कि  पहली  योजना

 की  तुलना  में  दूसरी  योजना  में  आ्रांघ्र  प्रदेश  को  कम  बिजली  दी  गई  है  ।  पहली  योजना
 में  २५.  ६५

 करोड़ रुपये  की  बिजली  दिये  जाने  की  व्यवस्था  थी  परन्तु  दूसरी  योजना  में  इस  को  २१.६६

 करोड़  रुपये  की  कर  दिया  गया  जो  बाद  में  मचाने  पर  .२४  करोड़  रुपय  कर  दी  गई

 है  ।

 मैँ  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  परियोजनायें पहली
 में  प्रारम्भ की  गई  थी

 तथा  जिनको  क्रमवार  बनाना  था  उनमें से  ग्रोवर  प्रदेश  की  तुंगभद्रा  परियोजना
 भी  थी

 ।
 परन्तु

 विदेशी  मुद्रा  का  प्रभाव  सामने  art  पर  इस  परियोजना  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई  जिसके

 परिणामस्वरूप  इसकी  पांचवी  इकाई  at  पूरी  तरह  से  नहीं  बन  पाई  इसलिये  मेरा

 मंत्रालय  से  अनुरोध  है  कि  तुंगभद्रा  पनबिजली  योजना  को  प्राथमिकता  दें  जिससे  आंध्र  प्रदेश

 को  बिजली  मिल  सके  |

 way  तीसरी  योजना  काल  में  श्रांग्र  प्रदेश  को  बिजली  के  श्रावण्टन  के  बारे में  कुछ

 बताना  चाहता  हूं  ।  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  ने  भार  सर्वेक्षण  किया  उससे  पता

 लगता है  कि  तीसरी  तथा  चौथी  योजना  में  बिजली  की  बहुत  कमी  सर्वेक्षण के  भ्रनुसार

 अंध्र  प्रदेश  को  तीसरी  योजना  में  लगभग  ४००  मेगावाट तथा  चौथी  योजना  में  ६००  मेगावाट

 बिजली  की
 आवश्यकता  होगी  ।  परन्तु  १९६०-६१  में  तुंगभद्रा  योजना  आदि  सभी  साधनों

 TW  अंग्रेजी में



 ५२ क  १८८२  अनुदानों  की  मांगे

 से  लगभग  २०५  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  हो  पायेगा  इस
 प्रकार  २५०

 मेगावाट  तीसरी  योजना  में  ak  चाहिये  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव है  कि  बिजली  उत्पादन  के  लिये

 ait  waved  किये  जाने  की  आवश्यकता है  ।  क्योंकि  उद्योगों  के  विकास के  alate

 mie  प्रदेश  में  तक  २६,५००  गांवों  मे ंसे  केवल  १०८२  गांवों  में ही  बिजली  लगाई  जा

 सकी है  |

 fae  भी  बताना  चाहता  कि  राज्य  सरकार  ने  जो  श्री  सलम  परियोजना  केन्द्रीय

 जल  तथा  विद्युत्  ara  के  विचारों  मेजी  है  उसके  बहुत  लाभ हैं
 तथा

 उसके  निर्माण  में

 धन भी  कम  व्यय  होगा  ।  मेरे  विचार  से  तो  श्री  सैलम
 तथा  सिद्धेश्वरी  दोनों  योजनाओं  को

 मिलाकर एक  योजना  यानी  श्री  सैलम  योजना  ही  बनाई  जाये  क्योंकि
 वह  सभी  स्थानों  से

 निकट

 है  पौर  वहां  से  बिजली  का  संभरण  भी  आसानी  से
 किया

 जा
 सकेगा

 ।
 मैं  ara  करता  हूं  कि

 केन्द्रीय  सरकार  इस  योजना  को  तीसरी  योजना  में  शामिल कर  लेगी  ।

 gad अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  कड़पा  के  बारे  में  कुछ  बताना  चाहता  हूं  ।  प्रो  प्रदेश  राज्य

 बनने  से  ga  मद्रास  राज्य  में  कृष्णा  पेन्नार  परियोजना  बनाई  गई  थी  जिससे

 वेल्लौर  तथा  मद्रास  नगर  को  लाभ  हो  परन्तु  इस  परियोजना  को  बनाने  का

 मुख्य  seq  यही  थाः कि  चित्तूर  जेसे  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  सिचाई  की

 पर्याप्त  सुविधायें दी

 जा  सकें ।  परन्तु  अब  fader  परियोजना  बनाई  गई  है  प्राप्त  प्रदेश  के  मुख्य  इंजीनियर

 ने  प्रशासन  भी  दे  दिया  है  कि  सिद्देद्वरनਂ  परियोजना से  भी  वही  सिचाई  सुविधायें  मिल  जायेंगी

 जो  कृष्णा  पेलार  परियोजना  से  मिल  सकती  थीं  ।  परन्तु  कड़पा  जिले  के  निवासियों  को  सन्देह है

 कि  इस  परियोजना  से  उतना  लाभ  नहीं  होगा  जितना  कृष्णा  योजना  से  होने  की  संभावना  थी  ।

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्या  wat  इस  योजना  पर  विचार  करते  समय

 इस  बात  का  पुरा  पूरा  ध्यान  रखेगा  ।

 जैसा मैं  पहले  भी  बता  चुका हूं  १६०४  की  मेकेंजी  योजना  में  यह  व्यवस्था रखी  गई  थी

 पुलिवेंदुला  तालुक  में  लगभग  Vl,  लाख  एकड़  भूमि
 की  सिंचाई  हो  सकेंगी ।  १९५४  की

 योजना
 के  अनुसार इस तालुका इस  तालुका  की  ५५,००० एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  गई  थी

 श्र  गांडीकोटा
 रिजर्वायर  से  लगभग  2Yo,o00  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  गई

 थी
 ।

 परन्तु  अब  पुनरीक्षित  कार्यक्रम  में  पुलिवेंदुला  योजना  को  एकदम  हटा  दिया  गया  है

 श्र  गांडीकोटा योजना  के  क्षेत्र  में  भी  कमी  कर  दी  गई  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 अपील  करता  हूं  कि  इसकी  ae  ध्यान  दें  जिससे  कड़पा  जिले  को  कोई  नुकसान  न

 श्री
 :  किसी भी  देश  का  औद्योगिक  तथा  कृषि  विकास  उस  देश  की

 सिचाई ax  विद्युत्  सायं  पर  आघारित  होता  है  ।  श्र  इस  मंत्रालय पर  इन्हीं  दोनों  का

 उत्तरदायित्व इस  कारण  इस  मंत्रालय का  महत्व  बहुत  बढ़  जाता

 दूसरी  योजना  की  अवधि  में  बिजली  के  उत्पादन  के  लिये  ४२७  करोड़  रुपये  की
 अवस्था

 थी  तथा  सिंचाई  के  लिये  लगभग  ३८१  करोड़  रुपया  की  ।  इसका  et  यह  हुमा  कि  ३५

 लाख  किलोवाट  अतिरिक्त  बिजली  के  उत्पादन  की  कौर  १५०  लाख  एकड़  जमीन  की  सिंचाई

 की  योजना  थी
 ।

 परन्तु  फिर  भी  बिजली  की  देश  में  कमी  ही  है  तथा  सिंचाई की  साम्य में  भी

 वुद्धि नहीं  हुई  इसलिये  मेरा  सुझाव कि  भविष्य में  देश  के  विकास  के  लिये  हमें  सिचाई

 तथा  बिजली  की  शक्यता  बढ़ानी  चाहिये  श्र  इसके  लिये  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  की  भी

 व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 मूल  wast  में a



 अनुदानों की ५२३४  १२  REGO

 il

 _  me

 के  बारे  में  लोगों  का  विचार  है  कि  हमारा  बहुत  सा  पानी  Seco

 ai  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 Gua  Galen  माननीय  सदस्य  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  2  सम्बन्ध  सें  निम्नलिखि

 —

 प्रस्तुत  किये

 कटौती

 सख्या  प्रीत  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  आधार

 दे  AH  श्री  प्ररविन्द  घोषाल  पानी  जमा  होने  वाले  क्षेत्रों  में

 नाली  बनाते  की  योजनाकारों का

 ह

 क्रियान्वित न  किया  जाना  ।

 दे  १२२५  श्री  इग्नेस  बेक  चाई  विकास  परियोजनाओं  १००  रुपये

 द्वारा  उत्पन्न  सिचाई  शक्यता

 ग  उचित  उपयोग  करने
 मे

 सफलता |

 १००  रुपय दे  १७३६  श्री  इग्नेस बेक  दूसर  योजना  में  सिचाई  ae

 पूरा  करने  में  दस

 ता  ।

 रद्दे  2939.0  श्री  इनसे  बेक  fers  ई  की  दरों  के  बारे  १००  रुपय

 गीति  का  पुनरीक्षण  |

 जलीय  नदी  घाटी  १००  रुपय द्  R935  श्री  इग्नेस बेक

 योजनाओं के कायें के  काय  संचालन  के

 परे  में  नीति  बनाने  की

 ॥

 प्रे  9s  श्री  तंगामणि  हीरा कुड बांध  में  १
 स्टारर  १००  रुपय

 प्०  को  हटाये गय  न

 दरों को  प्रतिकर

 रद्दे  29000000000.0  श्री  तंगामणि  ह तालुके  कर्म भारित  मजदूर

 निर्माण भत्ता  देने  में

 poles
 १००  रुपय दे  29Es5  श्री  तंगामणि  के  उन

 कर्मचारियों

 जिनको  उड़ीसा  सरकार

 नियुक्त  कर  लिया  वही

 बे तन क्रम  इरादी  की देने

 अ्रावशयरकता ॥

 मल  भ्र ग्रेजी  में



 २३  WSGR  अनुदानों  की  मांगें  शर३ ४

 माग  कटौती

 सख्या  श्रीताल  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  की

 सख्या  राशि

 R9EE  श्री  तंगामणि  दक्षिणी  खंड  के  लिये  बिजली  १००  रुपये

 संभरण  के  लिये  एक  frst

 दे  2500.0  श्री  तंगामणि  दामोदर  घाटी  निगम  के  पैकेट  १००  रुपये

 बांध  के  फालतू  निर्माण

 दूसरो ंके  लिये काम  की

 अवस्था  करने  की

 कता |

 द्  {502  श्री  तंगामणि  केरल  राज्य  में  प्राप्त  बिजली  १००  रुपये

 का  उपयोग  करने  में

 लता ,  ।

 दरे  GoR  श्री  वारियर  तीसरी  योजना  में  शामिल  करने  १००  रुपये

 लिये  इदुक्की  oft

 योजना  की  जांच  का  हज

 पुरा  करने  की  झ्रावश्यकता |
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 की  व्यवस्था करने  के  लिये

 प्राथमिकता  देने  की

 कता

 प्रे  R50¥  श्री  वारियर  केरल  राज्य  की  सिंचाई  ak  १००  रुपये

 विद्युत  शक्यता  के  उपयोग

 के  बारे  में  केरल  सरकार

 द्वारा  प्रस्तुत  वृहद
 योजना

 के

 बारे  में  अन्तिम  fata  लेते

 की  झ्रावश्यकता I

 ध्  १८०६  श्री  वारियर  केरल  राज्य  में  बिजली  की  सस्ती  १००  रुपये

 उत्पादन लागत  के  भ्र तु तार

 बिजली  की  दरें  कम  करने

 की  आवश्यकता  |



 ५२३६  भ्रनुदातों  की  मांगे
 द

 १२  १९६६०

 कठौता

 सख्या  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  अ्राघार  की

 राशि
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 के  क्वि लोन जिले  में

 बाढ़  नियंत्रण  को  शामिल

 करने  की  झ्रावश्यकता |
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 करण  योजनाओं को  पुरा

 करने के  लिये  वित्तीय

 यता  देने  की  आवश्यकता |
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 को  रोकने  के  कार्य  के  लिये

 निधि  की
 व्यवस्था

 करने  की
 अ्ावर्यकता  ।

 &R  १८१०  श्री शि०  ला०  सकसेना  पश्चिमी
 नहर  को  बस्ती जिले  १००  रुपये

 तक  बढ़ाने

 कता  |

 ६४  श्री  सूप कार  उड़ीसा  में  बाढ़  नियंत्रण  समस्या  १००  रुपये

 qv  तिक्केरपाड़ा कौर  नीरज  बांध  १००  रुपये श्री  सुधार
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 द्वि  श्री  सूप कार  हीरा कुड बांध  परियोजना  के  १००  रुपये

 छंटनी  हुये  कर्मचारियों की

 समस्या |

 ६  ३६०  श्री To  ला०  सक्सेना  तीसरी  योजना  में  घाघरा  १००  रुपयें

 wie  राप्ती  नदियों  के

 ऋण  बहु प्रयोजनीय

 जना को  शामिल  करते की

 ग्रावइ्यकता  ।

 गांवों  में  बिजली  लगाना

 ———  ee
 १२५  ६  श्री  सूप कार  १००  रुपये

 alow  mag
 इसक  पचास  लोक-सभा  बाजार  श्रीफल  १९६  १८८२  क

 ग्यारह बने  तक  के  लिये  स्थगित  हुई ।

 emer  ate



 दैनिक  संक्षेपिका

 १२  2EKo

 २३  १८८२

 विषय  द्वय

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  KP VE—-VY

 तारांकित

 प्रश्न  सख्या

 १४२३  जजों  का  निर्यात  ५११६-२०

 PvQ¥  इंजीनियरी  के  सामान  का  निर्यात  ५१२०-२१

 १४२१४  टेलीफोन  के  तार  तथा  को-एक्सियन  केबल  ५१२१-२२

 १४२६  कलकत्ता  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  अस्पताल  ५१२२-२४

 १४२७  दिल्ली  के  सिनेमाघरों  में  शोਂ  YRYV— AY

 १४२८५  कपड़ा  मिलों  का  नवीकरण  ५१२६-२७

 १४२९  प्रतीक  क्षेत्रों  के  लिये  परामशंदात्री  समिति  RMR I— VE

 १४३०  सीमा  विवाद  ५१२६-२३

 १४३१  कपड़ा  उद्योगों  को  ऋण  ४१३३-२६

 १४३२  पत्रिका  के  लिये  भूमि  देना  ५१३६-३९

 १४३ रे
 विकिरण  का  प्रभाव  ४१३६-४०

 evzv  केन्द्रीय  उकेरा  प्रौद्योगिकीय  संस्था  प्

 १४३१४  भविष्य  निधि  से  रुपया  निकलना

 १४३६  ग्राहक  प्रदेश  में  उतारे  कारखाना  १४  ३-४

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 तारांकित

 प्रशन  संख्या

 १४३७  एशिया  तथा  axed  के  लिपे  अधिक  ara  को  बैठक  १४४५

 V¥R5  सरकारी  उपक्रम  १४४५-४६

 BvRE  ata  के  ब्लेडों  sickest  प्र  १४  ६-४७

 Yo  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  नाभिकीय  भौतिक  शास्त्र  में  ग्रतुस॑घान
 v9

 VECR  उड़ो  वा  टेक्सटाइल  मिल्स  लि ०  पु  M¥9=-¥5

 gv¥R  कोयला  मजदूरों  की  मंहगाई  पता  Ke¥G

 ५२३७



 ५२३८  दैनिक  संक्षेपिका  |

 विषय  a

 geal  के  लिखित  कमरा: )

 तारांकित

 संख्या

 Iw.  मोनाजाइट रेत  ११४८-४९

 ५१४९ SCC  छंटनी में  निकाले  गये  के  लिये  वैकल्पिक  रोजगार

 CCX  समाचार-पत्रों  के  लिये  पृष्ठानुसार  मूल्य सूची  RIVE

 १४४६  जम्मू  सीमा
 के

 पास
 बम  विस्फोट  AXXO

 न  9  सीमांत सड़क  विकासਂ  ais  भ  १५०

 IOs  पंजाब में  भूमि  का  नियमित  आवंटन  YMKY

 gwwe  में  कोयला  खान  मजदूर  १५१

 १४ ४  दक्षिण  भ्र फ़्री का  में  पास  विरोधी  झगड़े  YWUL—-KR

 PELE  छुंटनी  में  निकाले  गये  कर्मचारी  ५१५२

 बर्मा में  भारतीय  HRYR—KR REAR

 १४५३  ee  ee

 विभाग

 ( FaCra  के  whee

 AWAXR रे प्रहार

 १  थर्ड  गोझा-बम्बई  स्टीमर  सेव  ARXR

 ध्रतारांकित

 प्रश्न  सख्या

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थायें १९६४  Petes

 १९९  काम  दिलाऊ  दफ्तर  YRUw

 १९९६  दिल्ली में  रोजगार  XQUY

 राजस्थान में  नमक  उत्पादन  KQUYyY Pe&9

 88 Eq  कलकत्ते  की  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना  AWE

 PERE  बागे  पंचाट  AWA

 Qoo0o0  ट्रेक्टर बुलडोजर  AAS

 २००१  आंध्र  प्रदेश  में  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना  AVY  i tot OC)

 २००२  खाने  का तम्बाकू  AMA

 २००३  पाकिस्तान  द्वारा  पकड़ी  गई  नौकायें  AIX

 2008  केरल  बागान  की  हड़ताल  की  जांच  AWS

 Qooy  मैंगनीज वयस्क  का  निर्यात  AIAG

 २००६  ढलाई  भ्र  गढ़ाई  का  कारखाना  AAs

 Roo  बन् जा इक  एस  ARE



 ५२३९ दैनिक

 meat  के  लिखित

 अतारांकित

 प्रस्  सख्या

 ५१६० २००८  बेनजीर  बेंजो एट

 Yook  बेनजीर  एसी टेट  RPE

 a
 2020  सगर  ULE LKR

 २०११  उष्मसह  Y PE X—KR

 २०१२  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  YPRR

 २०१३  भारत-पाक  सीमा  घटनायें  ५१६३-६४

 AREY २०१४  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल

 २०१४  स्थायी श्रम  समिति  ५१६४

 २०१६  ५१६४

 ARR २०१७  ऊनी  वस्त्रों  का  आयात

 2025.0  इंडियन  आक्सीजन  एंड  एसिटिलीन  कम्पनी  ५१६५-६६

 २०१९  औषध  फार्मों  संबंधी  प्रविधि  समिति  ५१६६

 राज्य  व्यापार  निगम  ४१६६-६७ २०२०

 VOR  राज्य  व्यापार  निगम  eek)

 QORR  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्ति  % XE

 ५१६७-६८ २०२३  दण्डकारण्य  में  परिवहन  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 २०२४  दिल्ली के  किसे  कैम्प  में  विस्थापित  व्यक्ति  भ्१६८

 २०२४५  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  पर्

 २०२६  केन्द्रीय सुचना  सेवा  का  गठन  ARE

 २०२७  पत्रकारिता  तथा  प्रचार  संबंधी  पदों  पर  लोगों  का  स्थायीकरण  RPER—YO

 २०२८  केन्द्रीय  सुचना सेवा  के  गठन  के  समय  अधिकारियों का

 करण  ¥Yivo

 २०२९  भारत  सेवक  समाज  ४१७०

 २०३०  सिक्किम  के  भारतीय  राजनीतिक  afer}  %L92

 RoR’  नई  दिल्ली  की  सरकारी  बस्तियों  के  आ  व  स्क्वायर  १७१

 ROR  बेंकॉक  में  एशिया  तथा  सुदर पूर्वे  के  लिये  झ्ाथिक  आयोग  की  बैठक  XW9I—-BR

 Ro RR ३
 पंजाब में  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  श्रीवास  योजना  ५१७२

 RoRy  एशिया  तथा  सूदूरपुर्व के लिये झ्राथिक के  लिये  आर्थिक  झ्रायोग  १७२

 Ro RK  %X9R सूडान के  भारतीय



 ५२४०

 पृष्ठ विषय  a

 प्रश्नों  के लिखित  क्रमशः  )

 भ्र तारांकित

 सख्या

 २०  9.0  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  Lgz-W¥

 Woz  बिहार ak  राजस्थान  में  यूरेनियम  ४५१७४

 YORE  नारियल जटा  उद्योग  ¥ 2o—9¥

 २०४०  कूलरों का

 Yow  पुनर्वास  मंत्रालय के  कर्मचारी  X WG

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  भ  L99

 (2)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  PEUR  की  धारा २६

 की  उप-धारा (3)  के भ्रन्तगेंत  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  war

 १९५७  में  कुछ  ate  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  १८

 १९६० की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ३३०

 की  एक  प्रति  ।

 (२)  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 समवाय  PEUS  की  धारा  ६३६ की

 (१)  के  अन्तर्गत  भारतीय  हस्तशिल्प  विकास  निगम

 लिमिटेड  का  वर्ष  १९  ४५४८-५९  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा

 परीक्षित  लेख  कौर  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक

 की  टिप्पणियों सहित  ।

 उक्त  निगम  की  कार्य-प्रणाली की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कमंचारी  भविष्य  निधि  १९५२  की  धारा ७  की  उप (3)

 (२)  के  अन्तरगत  कमेंट्री  भविष्य  निधि  १९४५२

 में  कुछ  ak  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २  PERO  की

 अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  ३७४  की  एक  प्रति  |

 सदस्य  द्वारा  पद  95.0

 अध्यक्ष  महोदय  ने  लोक-सभा  को  बताया  कि  श्री  ATaTAat T न  गोहेन  ने  १५

 १९६०  से  लोक-सभा  की  सदस्यता  से  त्याग-पत्र  दे  दिया

 a

 समिति के
 लिये  निर्वाचन  YL9G

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  ने  प्रस्ताव किया  कि  केन्द्रीय  रेशम  बो

 के  सदस्यों के  रूप  में  काम  करनें के  लिये  लोक-सभा  के  सदस्यों में

 से  चुनाव किया  जा  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |
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 विषय
 i

 श्रनदानों भ्छ्  की  मांगें  ह  YWIG—-¥VIE

 पुनर्वास  मंत्रालय की  अनुदानों  at  पर  भदर  सभों  TATS  हर

 मांगें  पूरी  पूरी  स्वीकृत हुईं

 सिंचाई और  विद्युत  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  प्रारम्भ

 हुई  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 निसार  १३  जल  2a g0/R¥  १८८२  दाक  के  लिए  कार्यावलि

 सिंचाई  ate  विद्युत्  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  awa  चर्चा

 तथा  आवास  संभरण  ग्या
 2  ढ  ह

 |

 लय  को  श्रतुदानों  की

 |
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